द भी हैं 


वैकल्पिक विकास की रूपरेखा 


भारत डोगरा 


दुनिया के दुःख-दर्द को 
जानने-समझने का एक प्रयास 


4998 से नये रूप रंग में 


2 आस की  वनननजय मनन नाता अल पल 7 


; 
अपना-अपना नजरिया है दुनिया को देखने का। किसी को राजनीतिक दलों _ 
के दांवषेच सबसे महत्वपूर्ण लग सकते हैं तो किसी को सिनेमा और टीवी जगते की _ 
नवीनतम मसालेदार खबर। हमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल वह लगते हैं जिनसे दुनिया 
का दुःख-दर्द जुड़ा है - गरीबी, शोषण, पर्यावरण, हिंसा, आपसी रिश्ते, महिलाओं 
और बच्चों के अधिकार, धर्म की सही पहचान और इसी तरह के अन्य मुद्दे। 
इन विषयों पर पुस्तिकायें और समाचार प्राप्त करने के लिए आप 
धरती मां-एन .एफ .एस . इंडिया 


अवश्य प्राप्त कीजिये। 


आर]! 50/-रूपये। 
* है ओर इसका 
| आपको इस 


| - 279  रद॥ 
कपल .5.5.॥70|8 
है द 

द पके पत्र का 
इंतर ८ ५ जा 
मे ्का्ाकबडईाए सलबवा। (था ये हर 

हैं [099५9 3706 006णा७॥/४॥०॥ ७॥॥ | 

ह 367, “9॥79888 ५॥७५४' ( 

न 39|(॥(85970॥98 49 |(9॥॥, |] 


॥/ 806/९, ॥(079797989।8, 
88|७8।.08६-560 034. 
२2॥0706 : 5534548 


रास्ते और भी हैं 
वैकल्पिक विकास की रूपरेखा 


भारत डोगरा 


998 


आवरण : सुरभि शर्मा, शर्मा कम्प्यूटर्स 


प्रकाशक : भारत डोगरा 
धी-27, रक्षा कुंज, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63 फोन-5575 303 
' मुद्रक : कुलश्रेष्ठ प्रिंटर्स 
4, त्यागी विहार, नांगलोई, दिल्‍ली-44 फोन-5472648 


सहयोग राशि : 20 रूपये 
नोट : यह पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप अपना आदेश पुस्तक के 


मूल्य सहित “सोशल चेंज पेपर्स ' के नाम से इस पते पर भेजें - 
्रधु डोगरा , सी - 27 ,रक्षा कुज, पश्चिम विहार, नई दिल्‍ली-00 63 


52८5४ कर , त 
कि. पु 


यह पुक्तकर 
बेशमा भावगती और मश्चु 
क्हे लिए हैँ 


आभातव 


प्यार का और मित्रों का जिनके सहयोग के 


नब्िना यह पुम्तक लिग्खी नहीं जा सकती थी, उन कभी 
मित्रों औयथ शाधियों का जिनमे डक पुकम्तक कहे लेखन, 
लुल़्ण व वितबयण में सहायता मिली है अथवा मिलेगी, 
उन क्षभी संपाढकों व प्रकाशकों, पत्र-पत्रिकाओं का 
जहां डक पुम्तक में ढिए कुछ लेब्ख पहले छपे थे, डन 
सभी पुम्तकों, लेव्खकों व प्रकाशकों का जिनके उद्धब॒ण 
डा पुम्तक में ढिए गए हें। मेगी घुक्‍तकें डन सब मित्रों 
औरद माधियों का मंयुक्‍त प्रयास है। डन सब को में ढिल 


से आभाव ण्यक्त कबते हुए धन्यवाढ़ ढेता हूँ 


- भागवत डोगगबा 
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भाग ॥ 
एक नए रास्ते की खोज 
१. अब तो अस्तित्व का संकट है 
वर्ष 4992 में विश्व के 4575 वैज्ञानिकों ने (जिनमें उस समय जीवित 
नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी सम्मिलित 
थे) एक ब्यान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा,“हम मानवता को इस बारे 
में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है? पृथ्वी और उसके 
जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है उसमें एक व्यापक बदलाव की 


जरूरत है अन्यथा बहुत दुख-दर्द बढ़ेंगे और हम सबका घर यह पृथ्वी इतनी 
बुरी तरह तहस-नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा।” 


आगे इन वैज्ञानिकों ने कहा कि वायुमंडल, समुद्र, मिट्टी, वन और 
जीवन के विभिन्‍न रूपों सभी पर तबाह हो रहे पर्यावरण का बहुत 
दबाव पड़ रहा हैं और वर्ष 200 तक पृथ्वी के विभिन्‍न जीवन रूपों में से एक 
तिहाई लुप्त हो सकते हैं। मनुष्य की वर्त्तमान जीवन-पद्धति के अनेक तौर-तरीके 
भविष्य में सुरक्षित जीवन की संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं और इस 
जीती-जागती दुनिया को इतना बदल सकते हैं कि जिस रूप में जीवन को 
हमने जाना है, उसका अस्तित्व ही कठिन हो जाए। इन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने 
जोर देकर कहा कि प्रकृति की इस तबाही को रोकने के लिए बुनियादी बदलाव 
जरूरी है। 


बीसवीं शताव्दी की एक खास विशेषता, जो इसे पहले की शतादव्दियों से 
एक अलग पहचान देती है, यह है कि इस शताव्दी के अंत तक पंहुचते-पहुंचते 
अनेक मानव निर्मित कारणों से ऐसी परिरिथतियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिनसे 
पृथ्वी पर मानव जीवन व अनेक अन्य तरह के जीवन का अस्तित्व ही खतरे 
में पड़ गया है। मनुष्य ने अपने कार्यों से अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल 
दिया व साथ ही अनेक अन्य तरह के बेकसूर जीवों के अस्तित्व को भी - अब 
चाहे यह खतरा जलवायु तेजी से बदलने के रूप में उत्पन्न हुआ हो, ओजोन 
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परत तेजी से लुप्त होने के रूप में हो, अणु हथियारों के विशालकाय 
भंडार के रूप में हो या अन्य तरह का हो। ि 


ओजोन परत के लुप्त होने या उसमें छेद होने से सूर्य की 
जीवनदायिनी किरणों में इतना बदलाव आ जाता है कि मनुष्यों में त्वचा 
कैंसर और मोतियाबिंद की संभावना काफी बढ़ सकती है। निश्चय ही 
अनेक अन्य जीवों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अधिकांश महत्वपूर्ण 
फसलों (जिन पर प्रयोग किए गए) के बारे में यही पता चला है कि 
ओजोन परत के लुप्त होने का उनपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यहां तक कि 
समुद्रों की वनस्पति भी बुरी तरह प्रभावित होगी, जिससे इन विशाल जल 
भंडारों का पूरा खाद्य चक्र और जीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। 


प्राय: यह भ्रान्ति फैली हुई है कि मांट्रियल के समझौते और इसी 
कार्य को आगे बढ़ाने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के फलस्वरूप यह 
समस्या सुलझ चुकी है। किन्तु हकीकत यह है कि अभी तक सी .एफ सी. 
व ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य रसायनों का उत्पादन 
और अवैध तस्करी बडी मात्रा में हो रहे हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर 
42000 वर्ग मील तक बड़ा छेद ओजोन परत में हाल ही में देखा गया। 
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू0ने0ई0प० ) के अनुसार ओजोन 
परत के लुप्त होने की वर्त्तमान दर के कारण प्रति वर्ष 3 लाख त्वचा 
कैंसर के अतिरिक्त केस और 5 लाख मोतियाबिंद के अतिरिक्त केस 
होने की संभावना है। 


आज से सत्तर वर्ष पहले सी.एफ .सी. के बारे में कोई नहीं जानता 
था। केवल सात दशकों में एक नए रसायन का इतनी तेजी से प्रसार हुआ 
व उसने इतनी तबाही मचाई कि सूर्य की किरणों को ही खतरनाक बनाने 
का विश्वव्यापी खतरा उत्पन्न कर दिया। इस अनुभव के बाद हमें कम से 
कम यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जिन अन्य नए रसायनों को हम 
दुनिया में तेजी से फैलाते जा रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य व पर्यावरण 
संबंधी असर के बारे में हम अपने को संतुष्ट कर चुके हैं? अनेक विशेषज्ञों 
ने साफ-साफ कहा है कि इनमें से अधिकांश रसायनों के बारे में हमारी 
जानकारी अधूरी है, व विशेषकर अपने मिश्रित रूप में दो या दो से 
अधिक रसायन कितना नुकसान कर सकते है, उसके बारे में तो हमारी “ 
जानकारी बहुत ही अपर्याप्त है। 
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लिवरपूल विश्वविद्यालय से जुड़े विशेषज्ञ डा0 वाईवन हावर्ड ने 
हाल ही में प्रकाशित एक बहुचर्चित लेख (देखें इकालाजिस्ट पत्रिका 
सितंबर- अक्तूबर 997 ) में बताया है कि आज हमारे शरीर में ३00 
से 500 ऐसे रसायन मौजूद हैं जिनका आज से 50 वर्ष पहले अस्तित्व 
था ही नहीं या नहीं के बराबर था। खतरनाक रसायनों को जब मिश्रित 
किया जाता है, तो उनका खतरनाक असर १0 गुणा तक बढ़ सकता है 
जबकि वर्तमान जांच विभिन्‍न रसायनों की अलग-अलग ही की जाती है। 
अत: यदि सी.एफ .सी. दाली गलती नहीं दुहरानी है तो संकीर्ण आर्थिक 
स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें विभिन्‍न रसायनों व उनके मिश्रणों के स्वास्थ्य 
व पर्यावरण असर का पता लगाना होगा व विश्व को खतरनाक रसायनों 
से बचाने के विशेष प्रयास करने होंगे। 


पयांवरण का एक दूसरा बहुत व्यापक, विश्व स्तर का खतरा है 
जलवायु का बदलाव और विशेषकर जलवायु का अधिक गर्म होना। इस 
कारण कई तरह की विकट समस्‍यायें अगले कुछ दशकों में उग्र रूप ले 
सकती है। समुद्रों का जल-स्तर ऊपर उठने से कई टापू देश लुप्त तक 
हो सकते हैं, कई घनी आबादी के शहर उजड़ सकते हैं और एक-तिहाई 
तक कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। बदलती जलवायु के कारण 
अनेक प्रजातियां लुप्त हो सकती है। अनेक नई बीमारियां फैल सकती है 
या पहले से मौजूद रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, अनेक प्राकृतिक 
आपदायें भी पहले से और विकट हो सकती हैं। 


इस संकट का प्रमुख कारण है तेज औद्योगीकरण की प्रक्रिया में 
कोयले और त्तेल की अत्यधिक खपत और इस कारण ग्रीनहाऊस गैसों 
विशेषकर कार्बन डायाक्साईड के उत्सर्जन में हुई बहुत तेज वृद्धि। पिछले 
200 वर्षो में वायुमंडल में कार्बन डायाक्साईड में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई 
व इसमें भी लगभग आधी वृद्धि तो 950 के बाद हुई। इस वृद्धि की 
प्रमुख जिम्मेदारी औद्योगिक देशों की है। जलवायु बदलने के खतरे की 
व्यापक जांच-पड़ताल के लिए व इस संकट को रोकने के उपाय सुझाने 
के लिए इस विषय पर विश्व के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय 
समिति का गठन किया गया व इसने वर्ष 4990-9१ में स्पष्ट सुझाव 
दिया कि ग्रीनहाऊस गैसों विशेषकर कार्बनडायाक्साईड के उत्सर्जन में 
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वर्ष 4990 के स्तर से 60 प्रतिशत कमी की जाए। यह जिम्मेदारी मुख्य 
रूप से औद्योगिक देशों को निभानी थी पर इन सभी अमीर देशों ने यह 
सिफारिश रवीकार नहीं की। इसके बाद कुछ विशेषज्ञों ने 20 प्रतिशत कमी 
की बात की पर इसे भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह पंक्तियां लिखने 
तक इस विषय पर जो अन्तिम निर्णय इन अमीर देशों ने क्‍योतो के _ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिसंबर 997 में लिया है, वह मात्र लगभग 5 
प्रतिशत की कमी का निर्णय है। इसे भी वे कहां तक मानते हैं, यह अभी 
निश्चित नहीं है। 


अत: यह स्पष्ट रिथिति नजर आ रही है कि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों 
पर पर्यावरण संरक्षण का ढोल पीटने वाले अमीर देशों की सरकारों की 
इस विषय पर वास्तविक सोच कितनी खोखली और पाखंडी है। उनका 
दृष्टिकोण इतना स्वार्थी और संकीर्ण हो चुका है कि अपने ही सबसे योग्य 
विशेषज्ञों द्वारा अपनी ही आने वाली पीढी को तरह-तरह के संभावित खतरों 
से बचाने की जो सिफारिश की जाती है, उसे वे मानने से इंकार करते हैं, 
उसपर लीपापोती का हर संभव प्रयास करते हैं और अपनी सबसे जरूरी 
जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं। यदि यही स्थिति चलती रही तो 
ग्रीन हाऊस गैसों के अधिक उत्सर्जन होने, ओजोन परत के लुप्त होने ओर 
अम्लीय वर्षा या एसिड रेन का मिला-जुला संकट, एक-दूसरे क॑ असर को 
बढ़ाने वाला संकट अगले कुछ दशकों में बहुत ही विकट हो सकता है और 
मनुष्य के अस्तित्व मात्र को चुनौती दे सकता है। 


आज से दो-तीन दशक पहले तक ही बुनियादी जरूरतों के अभाव 
को, रोटी, कपड़े और मकान के अभाव को, इसके लिए जिम्मेदार गरीबी 
और विषमता को मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या माना जाता था। यह गरीबी, 
अभाव और विषमता लगभग पहले की तरह ही बने हुए है। लाटिन 
अमेरिका, सब-सहारन अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और भूतपूर्व सोवियत संघ के 
क्षेत्रों में यह संकट पहले से कहीं अधिक बढ गए हैं। अंतर्राष्टीय विषमता 
भी बढ़ी है। पर साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह उभरा है कि रोटी, 
कपड़े और मकान के साथ साफ हवा और पानी की उपलब्धि में कठिनाई 
बहुत बढ़ गई है। यह आवश्यकतायें तो रोटी, कपडे और मकान से भी 
अधिक बुनियादी आवश्यकतायें है। इन्हें तो एक ईश्वर का या प्राकृतिक 
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वरदान मानकर हम इनकी ओर से निश्चित होकर बैठे हुए थे। पर 
अपनी गलतियों से हमने ये नई समस्‍यायें भी पैदा कर लीं व अब उन 
लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो स्वच्छ हवा उपलब्ध न होने के 
कारण गंभीर बीमारियां झेल रहे हैं अथवा जल संकट से ग्रस्त हैं। यदि 
इन प्राथमिकताओं की ओर हमने समय रहते पर्याप्त ध्यान नहीं दिया 
तो यह भी अस्तित्व मात्र को संकट में डालने वाली समस्‍यायें बन 
सकती हैं। 


मनुष्य के अस्तित्व (और उसके साथ ही जीवन के अनेक अन्य 
रूपों) को खतरे में डालने का एक अन्य स्रोत है बेहद खतरनाक 
हथियारों के ऐसे भंडारों का जमा होना जो समस्त मानव जीवन को एक 
बार नहीं अनेक बार समाप्त करने की विध्वंसक क्षमता रखते हैं। बीसवीं 
शताव्दी में दो विश्व युद्ध हुए जिनमें लगभग छ: करोड़ लोग मारे गए। 
इसके अतिरिक्त जो अन्य विनाशकारी युद्ध हुए (वियतनाम, कोरिया, 
खाड़ी क्षेत्र के युद्ध आदि) या विभिन्‍न देशों व क्षेत्रों में जो आंतरिक हिंसा 
हुई (जैसे कि कंबोडिया, रवांडा, इंडोनेशिया, चीन व नाईजीरिया में, 
भारत के बंटवारे के समय व बाद में बंगला देश के नए देश के रूप में 
उदय होने से पहले) तो इन सब वारदातों में भी लगभग 4 करोड लोग 
मारे गए। इस तरह हिंसा की व्यापक घटनाओं में बीसवीं शताव्दी में 
लगभग १0 करोड़ लोग मारे गए या औसत लगाएं तो हर वर्ष लगभग 
70 लाख लोग मारे गए। हिरोशिमा व नागासाकी पर अणु बम गिराए 
गए व उसके बाद भी कई बार विश्व परमाणु युद्ध की कगार पर पंहुच 
गया। 


मानवीय विकास रिपोर्ट 4997 के अनुसार इस समय केवल 
अणु हथियारों के भंडार की विनाशक शक्ति बीसवीं शताव्दी के तीन 
सबसे बड़े युद्धों के कुल विस्फोटकों की शक्ति से सात सौ गुणा अधि 
क है। अणु हथियारों के अतिरिक्त परंपरागत हथियारों की विस्फोटक 
शक्ति भी इतनी बढ़ा दी गई है कि कुछ ही घंटों के युद्ध में लाखों 
व्यक्तियों को मारा जा सकता है। तिस पर रसायनिक और जैविक 
हथियारों का जो जखीरा कुछ देशों के पास है वह एक अलग खतरा 
हैं। टाईम पत्रिका ने हाल ही में लिखा था कि आतंकवादी गिरोह भी ऐसे 
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कामचलाऊ अणु हथियार का उपयोग कर सकते हैं जिससे एक लाख 
तक लोग मारे जा सकें, विशेषकर यदि उन्हें किसी विदेशी देश की 
सरकार का समर्थन प्राप्त हो जाए। जापान के ओम शिनरिकियों 
आतंकवादी गिरोह के गुप्त अड्डो पर जब छापे मारे गए तो केवल एक 
भवन से ऐसी प्रयोगशाला मिली जिसमें, टाईम पत्रिका में प्रकाशित एक 
रिपोर्ट के अनुसार, 60 से 80 लाख लोगों तक की जान लेने वाली 
सारिन नर्व गैस बनाने की क्षमता थी। 


यदि इस तरह के खतरनाक हथियारों के जखीरे बढ़ते गए और 
उन्हें रोकने की और समाप्त करने की कोई सुरक्षित और निश्चित 
व्यवस्था नहीं की गई तो ये बेहद विनाशक हथियार एक दिन मनुष्यों (व 
अनेक अन्य प्रकार के जीवन) के अस्तित्व मात्र के लिए एक खतरा बन 
सकते हैं। युद्ध के बुनियादी कारण तो बने हुए हैं, दूसरों के संसाधन 
हड़पने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है, तरह-तरह के अंतर्राष्ट्रीय 
तनाव हर वर्ष उभरते रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में और आतंकवादियों 
के विदेशी संबंधों में भी वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में जब खतरनाक 
हथियारों के भंडार बढ़ते हैं और हथियार कंपनियों की इन्हें निरंतर बेचने 
की अधीरता भी बढ़ती है तो इसे निश्चय ही विश्व के लिए बहुत 
खतरनाक स्थिति माना जाएगा। 


बीसवीं शताव्दी में विज्ञान व तकनीक की आश्चर्यजनक प्रगति के 
बावजूद इस शताव्दी के अन्तिम वर्षों में इतनी अधिक, इतनी भीषण और 
इतनी पेचीदा समस्याओं से दुनिया घिरी हुई है कि गहरे और बुनियादी 
बदलाव की जरूरत अब पहले से भी अधिक लग रही है। यूनीसेफ , विश्व 
स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र्‌ पर्यावरण 
कार्यक्रम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों और विशेषज्ञों तक ने 
इस संभावना को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ दशकों में विश्व 
में दु:ख-दर्द और पर्यावरणीय विनाश तेजी से बढ़ सकते हैं। संयुक्त 
राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग 
से विश्व संसाधन संस्थान ने वर्ष 992-93 में जो विश्व संसाधन 
रिपोर्ट तैयार की, उसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है,“विश्व इस 
समय स्थायित्व के भविष्य की ओर नहीं जा रहा है, अपितु विविध त्तरह 


के संभावित पर्यावरणीय व मानवीय संकटों की ओर जा रहा है।” 
0 


विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ 
के आंकड़ों के अनुसार, आज विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग गरीब 
हैं व लगभग 84 करोड़ लोग भूख से त्रस्त हैं। प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ 
दस लाख बच्चों की मृत्यु पांच वर्ष से कम आयु में हो जाती है - अधिकतर 
उन कारणों से जिन्हें दूर किया जा सकता है। बच्चों को जन्म देने से जुडी 
स्वास्थ्य समस्याओं से प्रतिवर्ष 5950 00 माताओं की मृत्यु होती है। 


मुख्य रूप से गरीबी के कारण करोड़ो लोगों को ऐसा रोजगार 
स्वीकार करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य को तबाह करता है। 0 से 4 
वर्ष की आयु के लगभग 7 करोड़ 50 लाख बच्चों व बालिकाओं को 
खतरनाक रोजगारों, अर्द्ध-गुलामी व वेश्यावृत्ति में अपना बचपन खपाना 
पड़ता है। प्रतिवर्ष लगभग दस लाख बालिकाओं को (मुख्य रूप से एशिया 
महाद्वीप में) वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। 


गरीबी का सबसे प्रमुख कारण विषमता है। विषमता पहले से अधिक 
थी पर निरंतर और बढ़ रही है। वर्ष 960 में विश्व के 20 प्रतिशत नीचे 
के लोगों को विश्व की कुल आय का मात्र 2.3% हिस्सा मिलता था। वर्ष 
994 में यह हिस्सा और भी कम होकर मात्र .% ही रह गया। दूसरी 
ओर इस दौरान ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 69% से बढ़कर 
86% तक पहुंच गया। 


विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष १996 की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में 
बताया है,“हम छूत की बीमारियों के विश्व स्तर के संकट की कगार पर 
खड़े हैं। कोई भी देश इनसे सुरक्षित नहीं है।” इसी रिपोर्ट ने कहा है कि 
अनेक एंटिबायटिक दवाईयों के बेअसर होने के कारण इन बीमारियों के 
इलाज में कठिनाई बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट कहती है, “इस दौड़ में 
कीटाणु हमसे आगे निकल रहे हैं।” अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा, खाद्य-व्यापार, 
शहरों की भीड़ आदि के बढ़ने से छूत के रोगों के तेज प्रसार की संभावनायें 
बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट के शब्दों में, “पिछले 20 वर्षों में कम से कम नई 
30 बीमारियों ने दसियों करोड़ो लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट उपस्थित 
किया है। इनमें से अनेक बीमारियों का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है व 
उन्हें नियंत्रित करने की संभावना सीमित है।” लगभग 25 लाख लोगों की 
मृत्यु एड्स से हो चुकी है, और यह रिपोर्ट भविष्य के लिए चेतावनी देती 
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है, “निस्संदेह अनेक अज्ञात बीमारियां, जो आने वाले दिनों में एड्स 
जितनी भयानक बन सकती हैं, छिपी बैठी हैं।” 


यही रिपोर्ट हमें बताती है है कि जिन दो बैक्टीरिया से बच्चों में 
सबसे अधिक मौतें होती हैं, उनके विरूद्ध उपयोग होने वाले सबसे 
उपयोगी व सरते एंटीबायोटिक बेअसर होते जा रहे हैं। यदि एड्स को 
छोड़ दें तो भी यौन संबंधों से प्रसारित अन्य रोगों के 33 करोड़ नये 
केस वर्ष 995 में हुए। आज वर्ष में 200 करोड़ लोग हेपाटाईटिस बी 
से प्रभावित हैं। डेंगू का रोग 00 देशों में फैल गया है व अनेक क्षेत्रों 
में तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 995 में मनुष्यों में प्लेण के 4400 केस 
विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किये गए (जिनमें 50 मौतें हुई ) 
जिससे इस भयानक बीमारी की वापिसी के संकेत कुछ हद तक मिलते 
हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के अस्पताल दुनिया भर में विख्यात हैं, पर 
यहां प्रतिवर्ष 20 लाख लोग कोई न कोई इन्फैक्शन अस्पताल से ही 
पकड़ लेते हैं जिसके कारण 70000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। 


बहुत सी बीमारियों का कारण जीवन की एक मूल जरूरत साफ 
पानी का उपलब्ध न होना है। सौ करोड़ से अधिक लोगों के लिए पीने 
के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धि वर्ष 
4970 की अपेक्षा एक तिहाई ही रह गई है। अधिकांश जल स्रोतों का 
प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। 


विश्व संसाधन रिपोर्ट 4992-93 के अनुसार पिछले दशक में. 
69 देशों में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में कमी आई। इसका मुख्य 
कारण भूमि का कम होता उपजाऊपन है। पिछले 50 वर्षो में लगभग 
20 करोड़ हैक्टेयर भूमि के उपजाऊपन का बहुत ह्रास हुआ है और 
30 करोड़ है0 भूमि तो लगभग सारे जैविक गुण ही खो चुकी है। कृषि 
में रसायनों के अत्यधिक उपयोग से भूमि के स्थाई उपजाऊपन और 
फसलों की गुणवत्ता दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों व बगीचों 
की जैव-विविधता में निरंतर कमी आई है व अधिकांश खाद्य-पदार्थो की 
गुणवत्ता का बहुत ह्ास हुआ है। जैव इंजीनियरिंग के कृषि उत्पादों के 
आगमन से नये रोगों, वायरस आदि का खतरा बढ़ा है। 


विश्व की शहरी जनसख्या का लगभग दो तिहाई हिस्सा विश्व 
स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मुख्य वायु प्रदूषकों की सीमा से अधिक 
प्रदूषकों को झेलने को मजबूर है। इसी संगठन द्वारा लगाऐ गये अनुमान के 
अनुसार विश्व के लगभग 50% शहरों में कार्बन मोनोक्साईड की मात्रा 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हद तक पहुंच गई है। यूरोप के बड़े हिस्से में 
जीवनदायिनी वर्षा एसिड वर्षा में बदल चुकी है जिससे वृक्षों, फसलों व 
भवनों की भीषण तबाही हुई है। अब यह आफत यूरोप के बाहर अन्य देशों 
में भी फेलने लगी है। 


अनेक वैज्ञानिको ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि जलवायु गर्म 
होने, ओजोन परत के पतले पड़ने व तेजाबी वर्षा के मिले-जुले असर से 
अनेक प्राकृतिक आपदायें आज से कहीं विकट हो सकती हैं और स्थिति 
नियंत्रण से बाहर जा सकती है। वैसे अनेक मानव-निर्मित आपदायें तो पहले 
ही बहुत विनाशकारी सिद्ध हो चुकी हैं। अगस्त 97 5. में चीन की यांगत्सी 
नदी पर दो बांध टूटने से संभवत: दो लांख लोगों की मृत्यु हुई। भोपाल गैस 
दुर्घटना से लगभग दस हजार लोग मारे गये व लगभग पांच लाख लोग 
प्रभावित हुए। एक विशेषज्ञ बी. शेषाद्रि के अनुसार चेरनोबिल अणु सयंत्र 
दुर्घटना के दीर्घकालीन परिणाम जब सामने आयेंगे तो इससे मरने वालों 
की संख्या दसियों हजार में होगी। 


सामाजिक जीवन में भयंकर दुख-दर्द है और मानव जीवन की अपार 
क्षति अपराधों से हो रही है। कुछ अमीर देशों (ओ .ई .सी .डी.) का औसत 
है प्रति एक लाख लोगों में प्रति वर्ष 5 हत्यायें। यदि इसी औसत को विश्व 
स्तर पर लागू किया जाए (वैसे कई देशों में तो यह दर कहीं अधिक है) 
तो एक वर्ष में विश्व में 2.80 ,000 हत्याएं होती हैं। इसी तरह यदि ओ . 
ई सी .डी. देशों के बलात्कार संबंधी आंकड़ों को विश्व स्तर पर लागू किया 
जाए तो विश्व में एक वर्ष में आठ लाख से भी अधिक बलात्कार होते हैं। 
4970-990 के दौरान जिस दर से जनसंख्या बढ़ी, उससे अढाई गुणा 
दर से हिंसक अपराध बढ़े। 


अपराधों को रहने दें तो भी उसके अपने अकेलेपन व तनावों ने ही 
मनुष्य को बुरी तरह सताया हुआ है। ओ .ई .सी .डी. देशों में आत्महत्या की 
दर 5 प्रति एक लाख जनसंख्या है व यदि इसे विश्व व्यापी स्तर पर लागू 
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किया जाए तो एक वर्ष में विश्व में लगभग 8.5 लाख आत्महत्याएं होती 
हैं। आत्महत्या के प्रयासों की संख्या इससे लगभग दस गुणा है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन या अवसाद विश्व में मृत्यु के सबसे 
महत्वपूर्ण कारणों में से एक के रूप में तेजी से उभर रहा है। 


पिछले लगभग दो-तीन दशकों में ही फुटबाल के मैदान जितने बड़े 
मछली मारक जहाज समुद्र में बेहद विनाशक उपकरणों से लैस होकर 
पंहुचते रहे हैं और ये जिस खास तरह की मछली को पकड़ना चाहते हैं, 
उसे पकड़ने की प्रक्रिया में वे लाखों अन्य समुद्री जीव-जंतुओं को भी 
मार कर यों ही फैंकते रहे हैं। इन बेहद विनाशकारी तकनीकों के कारण 
हजारों किस्म के समुद्री जीव-जंतुओं के लिए भी अब अस्तित्व का खतरा 
उत्पन्न हो गया है। पृथ्वी पर लाखों टन संदिग्ध उपयोगिता वाले 
कीटनाशक छिड़क कर भी हमने कितने ही जीव-जंतुओं को एक विषैले 
चक्र में फंसाया है। यदि इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक न लगी तो बहुत 
सी प्रजातियों के लुप्त होने की गति, जो पहले ही विश्व इतिहास में 
सबसे तेज गति पर पंहुच चुकी है, और भी तेज हो जाएगी तथा इससे 
न केवल हमारे ग्रह का सूनापन बढ़ जाएगा अपितु मनुष्य के अपने 
जीवन के लिए भी अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। 


अधिकतम विविधता वनों में मिलती है। जितनी तेजी से वनों को 
उजाड़ा जा रहा है, पशु-पक्षियों के आश्रय स्थल को तबाह किया जा 
रहा है, उस कारण अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। यदि उष्ण 
कटिबंधीय वन इसी तरह तबाह होते रहे तो कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान 
लगाया है कि अगले लगभग 25 वर्षों में 45% प्रजातियां लुप्त हो 
जायेंगी। हारवर्ड के प्रोफेसर एडवर्ड विलसन कहते हैं कि पृथ्वी के 6 
करोड़ 50 लाख वर्ष के इतिहास में प्रजातियों के लुप्त होने की गति 
कभी इतनी तीव्र नहीं थी। 


लगभग 20 करोड़ पशुओं को प्रतिवर्ष प्रयोगशालाओं में तरह-तरह 
से सताया जाता है, उन पर अकथनीय अत्याचार किया जाता है जबकि 
इनमें से अनेक प्रयोगों की उपयोगिता बेहद संदिग्ध है। पालतू पशुओं पर 
भी अत्यधिक अत्याचार होते हैं, विशेषकर उन पशुओं व पक्षियों पर 
जिन्हें मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। 
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विज्ञान और तकनीक की बेहद प्रगति के बावजूद यदि विश्व में 
दुः:ख-दर्द इतना बढ़ गया है तो इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि जिस रास्ते 
पर हम चल रहे हैं, उसमें दुःख-दर्द कम करने को मुख्य महत्व दिया ही 
नहीं गया है। इसके रथान पर तरह-तरह का आधिपत्य स्थापित करने और 
जोर-जुल्म करने को अधिक महत्व दिया गया है। अत: इस रास्ते को ही 
बुनियादी तौर पर बदलना जरूरी हो गया है और इसके स्थान पर उस 
रास्ते को पकड़ना होगा जिसमें दुःख-दर्द कम करने को प्राथमिकता दी 
जाए। 

७ ७ ७ 


2. बुनियादी सुधार का कार्यक्रम 


बुनियादी सुधार के किसी कार्यक्रम में चार अनिवार्यताओं को ध्यान 
में रखना होगा। पहली बात तो यह है कि देश की समस्याओं के साथ विश्व 
की समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा। आज विश्व निश्चय ही अनेक 
स्तरों पर गंभीर संकट से त्रस्त है। विश्व स्तर की ऐसी पर्यावरणीय 
समस्‍यायें उत्पन्न हो गई हैं, जैसे ओजोन परत के लुप्त होने की समस्या, 
जलवायु के गर्म होने की समस्या व उससे जुड़ी समुद्रों के जल स्तर के 
बढ़ने की संभावना, जो दुनिया में प्रलयकारी विनाश ला सकती हैं। 
साम्राज्यवाद लुप्त होने के स्थान पर अपना सिर उठाये घूम रहा है और 
पेटेंट कानून, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार, विदेशी कर्ज से जुड़ी शर्त्तों, 
खनिजों की लूट, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मनमानी आदि मसलों पर बेहद 
तीखे तेवर अपना रहा है। इस तेवर को असरदार बनाने के लिए जितने 
खतरनाक हथियारों का जखीरा आज एकत्र हो चुका है, उतना तो पहले 
कभी नहीं था। इन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हकीकतों को ध्यान में रखना होगा। 


दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इतिहास को वास्तव में 
जानने, अपनी विरासत को पहचानने और अपनी गलतियों से सीखने के 
निष्ठावान प्रयास से ही कोई सार्थक कार्यक्रम भविष्य के लिये बन सकता 
है। आज यह कहना इसलिये और जरुरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ 
वर्षो में इतिहास को गलत पढ़ने के कारण, शायद जान-बूझ कर गलत 
पढने के कारण बहुत सी नफरत फेलाई गई और हिंसा भड़काई गई। देश 
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को इस अंधी गली में इतना धकेल दिया गया कि उसे अपनी विरासत के 
वे बहुत सार्थक और प्रेरणादायक संदेश याद रखने का मौका ही नहीं मिला 
जो समय-समय पर गौतम बुद्ध, गुरू नानक, संत कबीर और महात्मा 
गांधी से प्राप्त हुए थे। हर देश व सभ्यता की तरह हमारे इतिहास में भला 
भी है और बुरा भी, पर हमें विशेष रूप से अपनी विरासत की उन 
प्रेरणाओं को पहचानना है जो वर्तमान संकट से उभरने में हमारी व पूरे 
विश्व की सहायता कर सकें। 


तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो भी कार्यक्रम बनाया जाए, उसके 
विभिन्‍न पक्षों का एक दूसरे से सामंजस्य व समन्वय हो। यदि हम पर्यावरण 
संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में वैसे ही बदलाव सुझायें जो 
इस उद्देश्य के अनुकूल हों। यदि हम अश्लीलता के प्रसार को रोकना चाहते 
हैं, तो मीडिया नीति ऐसी न बनायें जो इस उद्देश्य के प्रतिकूल हो। यह 
कहने की जरुरत भी आज विशेष रूप से इसलिये है क्योंकि पिछले कुछ 
वर्षों मे एक दूसरे का विरोध करने वाली नीतियों को सस्ती लोकप्रियता 
प्राप्त करने के लिए एक ही कार्यक्रम में कई बार शामिल किया गया। 
उदाहरण के लिए पर्यावरण बचाने की दुहाई बार-बार देते समय आर्थिक 
"नीतियां ऐसी सुझा दी जाती हैं जिनसे पर्यावरण की काफी जबरदस्त तबाही 
की संभावना है। 


अन्तिम अनिवार्यता यह है कि बुनियादी सुधार का जो भी कार्यक्रम 


बने उसमें समाज के सभी हिस्सों की भागेदारी की पूरी संभावना होनी 
चाहिये और विशेष ध्यान उन तबकों पर देना चाहिये जो किसी न किसी 
भेदभाव या दबदबे के कारण अभी तक इस भागेदारी से वंचित किये गये 
हैं। लिंग के आधार पर देखें तो महिलाओं को ,जाति के आधार पर देखें तो 
दलितों को, क्षेत्र के आधार पर देखें तो वनवासियों को व वर्ग के आधार 
पर देखें तो मजदूरों, छोटे किसानों व दस्तकारों को अधिक अवसर देने व 
उनकी व्यापक भागेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वास्तव में 
सार्थक बदलाव की एक प्रमुख पहचान यही है कि समाज अब तक जिन 
सदस्यों के भरपूर योगदान से वंचित रहा, वे अब उन्मुक्त होकर अपनी 
संभावनाओं के अनुकूल योगदान समाज की व्यापक भलाई में दें। किसी भी 


समाज के लिए वह दिन बहुत शुभ माना जायेगा जव उसके सभी सदस्य “ 
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समान रूप से अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार उसे बेहतर बनाने में योगदान 
कर सकें। 


यह सच है कि इन चार अनिवार्यत्ााओं को ध्यान में रखने के बाद भी 
बुनियादी सुधार के जो विभिन्‍न कार्यक्रम तैयार किये जा सकते हैं, उनमें 
काफी भिन्‍नता हो सकती हैं। फिर भी ऐसे कुछ केन्द्र-बिन्दुओं की चर्चा जरुर 
होनी चाहिये जिनके बिना शायद कोई भी बुनियादी सुधार का कार्यक्रम 
अधूरा माना जाएगा। 


एक बुनियादी बाद तो यह है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन का 
आधार गांवों को ही होना चाहिये। यदि हम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को 
स्वीकार करते हैं तो इसे नगर व विशेषकर महानगर आधारित सभ्यता में 
प्राप्त करना बहुत कठिन है। पिछले कुछ दशकों से अनेक देशों में अधिकतर 
धन संपदा महानगरों की ओर खिंच रही हैं। महानगरों का विस्तार तेजी से 
हो रहा है व गांवों के विस्थापित गरीब लोग वहां की गंदी बस्तियों और 
खतरनाक , अनिश्चित रोजगारों की ओर धकेले जा रहे है। इस तेज प्रसार 
से यहां प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए 
बहुत महंगी योजनाये सुझाई जा रहीं हैं जिसके कारण देश की और संपदा 
शहरों पर खर्च करनी पड़ती है व गांवो की साधनविहीनता और बढ़ती है। 
इतना खर्च करने के बाद भी तेजी से बढ़ रहे, विलासिता के जीवन का बोझ 
ढो रहे, दिशाविहीन भाग-दौड़ का शिकार बने हुए महानगरों के प्रदूषण व 
यहां की अन्य जटिल समस्याओं का स्थाई हल नहीं मिल रहा है। 


दूसरी ओर ग्रामीण जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण की अधिक 
संभावनायें हैं क्योंकि उसकी एक गतिविधि से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थों का 
उपयोग दूसरी गतिविधि में हो जाता है, जैसे कि पशुपालन से प्राप्त गोबर 
का उप्रयोग कृषि में खाद के रूप में होना या कृषि से प्राप्त भूसे का उपयोग 
पशु के चारे के रुप में होना। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि पश्चिमी 
देशों की मशीनीकृत खेती की व्यवस्था से यह गुण समाप्त हो रहा है व इस 
कारण वहां कृषि तथा पशुपालन भी बहुत बड़े प्रदूषक बन गये है। अत: ग्राम 
आधारित सभ्यता के पक्ष में निर्णय लेने के साथ-साथ यह तय करना भी 
जरुरी है कि पर्यावरणीय संरक्षण के अनुकूल उसके मूल चरित्र को बनाये 
रखा जाए। ४ 


दुख की बात है कि हमारा देश गांव-प्रधान तो अब तक बना हुआ 
है, पर यहां के अधिकांश गांवों में सामाजिक व आर्थिक विषमता काफी 
अंधिक है। अत: गांवों से सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करना व सबको 
स्वाभिमानपूर्वक तरीके से संतोषजनक आजीविका उपलब्ध करवाना, इसके 
अनुकूल संसाधन आधार उपलब्ध करवाना बुनियादी सुधार का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा होना चाहिए। लोगों की आजीविका व गांव के पर्यावरण को प्रभावित 
करने वाली हर बात पर खुली बहस ग्राम सभा में होनी चाहिये व इस पर 
अंतिम निर्णय भी ग्राम सभा को ही लेना चाहिए। 


गांवो को बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक 
आत्म-निर्भर होना चाहिए। आवश्यकताओं को सीमित रखा जाए व जहां 
तक संभव हो, इनमें से अधिकांश को स्थानीय खेती, दस्तकारी आदि से 
प्राप्त किया जाए। जहां तक सादगी की जीवन-शैली का सवाल है, यह तो 
गांवो और शहरों दोनों के लिए जरुरी हैं। शहरों के लिए इसका सन्दर्भ 
कुछ अलग जरुर हो सकता है, पर यह मूल बात तो अपनानी ही पड़ेगी 
कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा पर एक सीमा के बाद स्वेच्छा से रोक लगानी 
चाहिये। जिस अर्थव्यवस्था में इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है, वहां 
विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है जिसका पर्यावरण 
संरक्षण से मेल नहीं बैठ सकता है। 


जितना हम भौतिक वस्तुओं के उपभोग और संचय से ध्यान हटा 
सकेंगे, उतना ही मानवीय संबंधों को गहरा और अधिक संवेदनशील बनाने 
के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और 
प्रसन्‍नता प्रगाढ़ मानवीय संबंधों में ही है जिनके अधार पर हम अपने जीवन 
को पूर्णता देते हुए दूसरों का दुख-दर्द कम करने, प्रकृति व उसमें रह रहे 
जीव-जंतुओं की रक्षा करने का अधिक प्रयास कर सकते हैं। 


दुख-दर्द का एक प्रमुख कारण विभिन्‍न संबंधों में आधिपत्य की 
भावना है, चाहे वे मनुष्य के आपसी संबंध हो या मनुष्य व प्रकृति के या 
विभिन्‍न राष्ट्रों के, और यदि हम इन आधिपत्य के संबंधों से मुक्त होकर 
परस्पर सहयोग के संबंध स्थापित कर सकें तो यह किसी भी बुनियादी 
बदलाव के कार्यक्रम का शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। आज की 
बहुत सी बेहद दुख देने वाली समस्याओं जैसे परिवारों के टूटने के पीछे 
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आधिपत्य के संबंधों की ही शरारत है। एक बार इस भावना से मुक्त रहने 
वाले संयुक्त परिवार के खुशहाल जीवन के बारे में सोचा जाए तो महसूस 
होगा कि जीवन की कितनी अनमोल खुशियां हमारे आपसी संबंधों से जुड़ी 
हैं जिन्हे हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या करने, केवल अपने स्वार्थ को 
देखने, अपनी जिद को मनवाने जैसी संकीर्ण भावनाओं के कारण खोते जा 
रहे हैं। 


खुशहाल व निसस्‍्वार्थ पारिवारिक जीवन व सामुदायिक जीवन (गांव या 
शहर का गली-मोहल्ला) मनुष्य को जितनी पूर्णता दे सकते हैं, उतनी भौतिक 
वस्तुओं के उपभोग व संचय से नहीं मिल सकती है। सामाजिक जीवन के इस 
शाश्वत सत्य को बुनियादी सुधार के किसी भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान 
मिलना चाहिए। इस सामुदायिक जीवन में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों 
व हर तरह के जीवन को सम्मिलित करना चाहिए क्‍योंकि उनकी रक्षा के 
लिए पृथ्वी की सबसे सक्षम प्रजाति के रुप में मनुष्य की विशेष जिम्मेदारी है। 


कोई एक देश इस तरह के कितने भी सार्थक प्रयास कर ले, किन्तु 
जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व. स्तर पर इस तरह के विचारों को 
मान्यता नहीं मिलती है तब तक इस एक देश के इतने यत्न से किये गए 
प्रयास किसी भी समय संकट में पड़ सकते हैं। कारण यह है कि आज अमीर 
शक्निशाली देशों द्वारा गरीब देशों की आजादी और सार्वभामिकता पर 
तरह-तरह के हमले हो रहे हैं। एक विकासशील देश चाहता है कि वह अपने 
गांवो को आत्म निर्भर बनाये, पर उसे कुछ विशेष आयातों के लिए या कुछ 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार के लिए मजबूर किया जा सकता है। उसके 
किसानों पर विशेष तरह के बीजों व उनसे जुड़े रसायनों को थोपा जा सकता 
है। यह देश पारिवारिक संबंध बचाने को बहुत महत्व देता है, पर उसे बाहर 
से जो सांस्कृतिक हमला झेलना पड़ता है उससे पारिवारिक मूल्यों को बहुत 
क्षति पहुंचती है। पहले से एकत्र हुए विदेशी कर्ज के कारण उस देश को ऐसी 
आर्थिक नीतियां स्वीकार करनी पडती हैं, जो उसके अपने विचारों के 
अनुकूल न होकर कुछ अमीर देशों द्वारा लादी गई हैं। बुनियादी सुधार का 
अपना कार्यक्रम तो धरा का धरा रह जाता है पर बाहरी स्रोतों द्वारा पढ़ाया 
गया आर्थिक सुधारों का पाठ उसे ग्रहण करना पड़ता है। 


कुछ अमीर देशों व वहां की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दादागिरी से 
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केवल विकासशील देश ही परेशान नहीं हैं। अमीर देशों में भी बढती तादाद _ 


में लोगों को शिकायत हो रही है कि उनके अपने यहां आर्थिक विषमतायें और 
बेरोजगारी बढ़ रही है, पर्यावरण का तेज विनाश हो रहा है, सामाजिक 
बिखारव बढ़ रहा है व जीवन उद्देश्यविहीन बनता जा रहा है। साथ ही इनमें 
से अनेक लोगों को इस बात का वास्तविक दुख है कि उनकी सरकारों की 
नीतियों के कारण विकासशील देशों के बहुत से लोगों को इतना दुख सहना 
पड़ रहा है। 


अत: विकासशील देशों के अनेक लोग व अमीर देशों के कुछ लोग यह 


गहराई से महसूस करने लगे हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत अन्याय _ 


है व इससे दीर्घकालीन स्तर पर विश्व में नुकसान ही होगा। पर्यावरण की 


विश्व स्तर की तबाही से चिंतित होने वाले लोगों की संख्या तो अमीर देशों में ._ 
और भी ज्यादा है। वे जलवायु के गर्म होने व ग्रीन हाऊस गैसों के बहुत बढ़ _ 


जाने की समस्या व इसके व्यापक दुष्मरिणामों की संजीदगी को समझते है। हां, 
अर्थनीति से इस संकट के संबंध की समझ शायद इतनी व्यापक नहीं है। पर 
फिर भी यह समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कि अधिक उपभोक्‍तावाद 


को फैलाने वाली नीतियों को चुनौती दिये बिना पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को. 


प्राप्त करना संभव नहीं है। 


यदि यह सब संगठन व संस्थायें छोटे मोटे आपसी मतभेद भुला कर 
कार्य करें तो इस बारे में व्यापक जनमत तैयार किया जा सकता है कि विश्व 
स्तर की पर्यावरण की समस्याओं के संतोषजनक हल के लिए आर्थिक सोच व 
नीतियों में बदलाव होना चाहिए, सादगी के सिद्धान्त को अधिक स्वीकृति 


मिलनी चाहिए व उत्तरी तथा दक्षिणी देशों के बीच शोषण के स्थान पर 


वास्तविक सहयोग के संबंध होने चाहिए। 


इसके साथ ही इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि सैन्य खर्च को कम 
करके पूरी दुनिया की बुनियादी जरुरतों को पूरा किया जा सकता है। मानवीय 
विकास रिपोर्ट 4997 के अनुसार पूरे विश्व के लोगों को बुनियादी सुविधायें 


उपलब्ध करवाने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 4000 करोड़ डालर चाहिए 


जबकि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वर्ष का सैन्य खर्च इससे छ: 
गुणा से भी अधिक लगभग 27000 करोड़ डालर है। इस सैन्य खर्च को कम 
कर विश्व में गरीबी और अभाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। 


20 


रै 


अत: विश्व स्तर पर बुनियादी बदलाव के कार्यक्रम में सैन्य खर्च को 
कम करना, आर्थिक शोषण को कम करना , व चंद अमीर देशों की मनमानी 
को कम करते हुए आपसी सहयोग व संदभावना को बढ़ाना-ये मुद्दे अवश्य 
सम्मिलित होने चाहिए। सादगी के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित: करना व उपभोक्‍तावाद 
के प्रसार का विरोध करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे भी अधिक सार्थक है 
जितना राष्ट्रीय स्तर पर, क्‍योंकि सबसे घोर उपभोकतावाद तो अमीर देशों में 
ही प्रचलित है और इस तरह पर्यावरण के विश्व व्यापी संकट के लिए भी ये 
देश ही सबसे अधिक उत्तरदायी है। 


3. सार्थक बदलाव की राजनीति 


यदि कोई यह सवाल पूछे की सार्थक बदलाव का सबसे पहला कदम 
कया है तो इसका सबसे सीधा और स्पष्ट उत्तर यही होगा कि गरीबी और - 
अभाव तथा इसके लिये जिम्मेदार अन्याय व विषमता को दूर किया जाए। 
किन्तु इसके साथ बिना देर किये यह जोड़ना होगा कि यह पहला कवम चाहे 
कितना भी जरूरी हो, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सार्थक बदलाव के और 
भी बेहद जरूरी आयाम हैं तथा विषमता व गरीबी के विरूद्ध संघर्ष करने के 
साथ-साथ ही हमें इन विभिन्‍न पक्षों की ओर सचेत हो जाना चाहिए तथा जैसे 
ही पहले संघर्ष से कुछ राहत मिले इन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। 


कुछ लोग यह कहते है कि लगभग सभी देशों के आजाद होने के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता अपने आप कम हो गई है, लिन्‍्तु संयुक्त राष्ट्र 
संघ के आंकड़े तो इसके विपरीत बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्‍तर पर विषमता 
बढ़ी है। 7950 के दशक में एक के बाद एक वेश आजाव होते गये व 
बचे-खुचे देश भी अधिकतर 960 के दशक में आजाद हो गये। यदि हम 
4960 की स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो यह आश्चर्यजनक 
तथ्य हमारे सामने आता है कि विश्व स्तर पर जितनी आय सबसे गरीब लोगों 
को तब प्राप्त होती थी वह और कम हो गई है। मानवीय विकास रिपोर्ट 
4997 में दिये गये आंकड़ों के अनुसार विश्व के सबसे गरीब 20 प्रतिशत 
लोगों व सबसे अमीर 20 प्रतिशत लोगों की आय में पहले :30 का अनुपात 
था, जो अब तेजी से बढ़कर :78 तक पहुंच गया है। वूसरे शब्दों मे ऊपर 
के 20 प्रतिशत लोगों को जब 78 रूपये मिलते हैं, तो नीचे के 20 प्रतिशत 
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लोगों को मात्र । रूपया मिलता है। 


यदि वास्तव में विषमता इतनी अधिक है और बढ़ती भी रही है तो 
निश्चय ही बहुत अमीर लोगों से बहुत गरीब लोगों के पक्ष में आय का बंटवारा 
करने का जबरदस्त औचित्य है। इसके लिए हर स्तर पर विषमता का विरोध 
करना होगा - चाहे वह अमीर और गरीब देश के बीच विषमता हो या विभिन्‍न 
देशों की आंतरिक विषमता हो। 


यदि हम विभिन्‍न देशों की आंतरिक अर्थव्यवस्था को देखें तो वहां भी 
विषमता कोई कम नहीं है। अमीर और गरीब दोनों देशों में काफी विषमता है, 
पर गरीब देशों में अमीर देशों से अधिक विषमता है। ऊपर के 20 प्रतिशत 


और नीचे के 20 प्रतिशत के लोगों के आय के अनुपात को हम देखें तो प्राय: 


अमीर औद्योगिक देशों में यह अनुपात 0: से कम है जबकि अनेक 
विकासशील देशों में यह अनुपात 0:4 से अधिक है। लाटिन अमेरिका के 
देशों में यह अनुपात सबसे अधिक है। ब्राजील में 32:4 तथा ग्वातीमाला व 
पनामा में 30:4 तक यह आय की विषमता का अनुपात पहुंच गया है। (सभी 


आंकड़े वर्ष 4984 से 993 तक के हैं और मानवीय विकास रिपोर्ट 4996 


से लिये गये हैं)। 


आय की विषमता देखने का एक अन्य उपलव्ध आंकड़ा यह है कि नीचे 
के 40 प्रतिशत लोगों को कितनी आय मिलती है। अमीर गरीब दोंनो देशों में 
देखा गया है कि प्राय: 0 से 22 प्रतिशत के बीच आय नीचे के 40 प्रतिशत 
लोगों तक पहुंच पाती है। पनामा, ब्राजील, टंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, 
ग्वातीमाला जैसे कुछ देश भी है जहां मात्र 7 से 9 प्रतिशत तक आय नीचे 
के 40 प्रतिशत के लोगों तक पहुंचती है। हाल के वर्षो में अधिकतम उपलब्धि 
किसी भी देश में केवल इतनी ही हो सकी है कि नीचे के 40 प्रतिशत लोगों 
तक आय का 26 प्रतिशत हिस्सा पहुंचाया जा सके। भारत में आबादी के इस 
हिस्से तक आय का 27 प्रतिशत हिस्सा पहुंचता है। 


संपत्ति के बंटवारे में तो विश्व स्तर पर और भी केन्द्रीयकरण नजर 
आता है। इस समय विश्व में 447 अरबपति है जिनकी कुछ संपत्ति की लागत 
विश्व के नीचे की 50 प्रतिशत जनसंख्या की वार्षिक आय से भी अधिक है। 


| अआे करत | >> पर. 3केओ ते जी ++ कोन, +- 7 2:33 आआ चफऑजीमीघन्‍++पंं राय ििाफरपििणषफार फिर णणगगॉॉपषष षषपषषय2ष कक, 


दूसरें शब्दों में 280 करोड़ लोग साल भर की मेहनत के बाद जो भी कमाते 


है, उसके बराबर की संपत्ति मात्र 447 अरबपतियों के पास संग्रहित है। 
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अत: यह स्पष्ट हैं कि आय व संपत्ति का बंटवारा इस समय बहुत 
विषमतापूर्ण है और इसके उचित वितरण से गरीबी को कम करने में बहुत 
सहायता मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व के 
सब लोगों तक बेसिक शिक्षा पहुंचाने के लिये (अभी जो खर्च हो रहा है इसके 
अतिरिक्त ) प्रतिवर्ष 6 अरब डालर की आवश्यकता है, सब के लिये बेसिक 
स्वास्थ्य व पोषण की व्यवस्था के लिए 33 अरब डालर प्रतिवर्ष की 
आवश्यकता हैं व जल आपूर्ति के लिए 9 अरब डालर की इसकी तुलना में 
केवल एक अमीर देश (संयुक्त राज्य अमेरिका) का केवल सैन्य खर्च प्रति वर्ष 
लगभग 278 अरब डालर है। 


ऐसी विसंगतियां इतनी अधिक हैं कि विषमता के विरूद्ध संघर्ष बेहद 
जरूरी है, किन्तु साथ ही गरीबी और अन्याय के विरूद्ध इस संघर्ष में 
सफलता मिलने पर इस अभियान को सार्थक बनाये रखने के लिये आगे क्‍या 
कर्त्तव्य है, इस बारे में सजगता बहुत आवश्यक है। एक विशेष ध्यान रखने 
योग्य बात तो यह है कि जिन्होंने स्वयं को किसी के आधिपत्य से मुक्त किया 
है, वे भी मौका मिलने पर किसी और पर आधिपत्य न जमाने लगें। उदाहरण 
के लिये किसी क्षेत्र में किसानों को किसी जमींदार या बड़े सामंत के 
आधिपत्य से मुक्त करने के लिये संघर्ष हुआ है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है 
कि बाद में यही किसान स्वयं संपन्‍न होकर अपने खेत मजदूरों का शोषण 
करने लगें। यदि ऐसा होता है तो एक पुराने आधिपत्य के संबंध के स्थान पर 
एक नया आधिपत्य का संबंध स्थापित हो जाता है और समस्या बनी रहती 
है। जरूरत इस बात की है कि संघर्ष के दौरान ही ऐसी संवेदनाये उत्पन्न 
हो जिनमें केवल अपनी हालत बेहतर करने की ही नहीं अपितु सब तरह के 
आधिपत्य को समाप्त करने की निष्ठा मजबूत हो। जिस तरह इस आधिपत्य 
ने हमें बेहद दुखी किया है, उसी तरह अन्य आधिपत्य के संबंधों से अनेक 
अन्य लोग दुखी हो रहे हैं , अत: अपनी मुक्ति के बाद हमारा प्रथम कर्त्तव्य 
यह है कि अन्य लोगों की मुक्ति के प्रयास में यथा संभव सहयोग दें। 


गरीबी दूर करने के प्रयास सफल होते है तो कुछ समृद्धि आती है, 

परिस्थितियां अधिक अनुकूल बने तो यह समृद्धि तेजी से बढ़ भी सकती है। 

आमदनी बढ़ती नहीं है कि खर्च पहले से बढ़ने लगते है। तरह-तरह की 

उपयोगी और गैर -उपयोगी, लाभदायक और हानिकारक चीजों से बाजार 

पटे हुए है। अत: जहां गरीबी के विरूद्ध संघर्ष जरूरी था, वहां यह आत्म 
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संयम भी उतना ही जरूरी है कि किस सीमा तक अपने उपभोग और खर्च 
को बढाना चाहिए। यदि इन दो सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो 
जिन्होंने आरंभ में विषमता और विलासिता के विरूद्ध संघर्ष किया था, वे 
स्वयं भी विषमता और विलासिता की व्यवस्था के हिस्सेदार बन सकते है। 


दूसरी ओर यदि इन कमजोरियों से बचा जा सक्रे तो जो विश्व में सबसे 
सार्थक कार्य हैं। उनके लिये समय और साधन दोनों उपलब्ध कराये जा सकते 
हैं। ये सबसे सार्थक कार्य है। अपने से कमजोर स्थिति के जरूरतमंद लोगों की 
सहायता, पशु - पक्षी आदि जीवन के विविध रूपों को निर्दयता से बचाना व 
उनकी रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, तरह-तरह के नशों व कुरीतियों 
के विरूद्ध अभियान चलाना, महिला जागृति में सहायता करना, युद्ध व हिंसक 
घटनाओं को रोकने के प्रयास करना व विश्व शान्ति की स्थापना के लिये . 
प्रयत्तशील रहना, हर तरह के आधिपत्य व शोषण का विरोध करना तथा 
सदा अन्याय का शिकार हुए कमजोर पक्ष का साथ देने को तैयार रहना। 


यदि बदलाव की किसी प्रक्रिया में यह बुनियादी शक्ति है कि उसमें भाग 
लेने वाले लोग अपने निजी सरोकारों व स्वार्थों से ऊपर उठकर इन व्यापक 
मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहते है व अपनी सीमाओं के बीच इस दिशा में कुछ _ 
करने का प्रयास करते हैं तभी यह बदलाव की प्रक्रिया समाज में व्यापक असर 
कर सकेगी और उसके दुख -दर्द को कम कर सकेगी। अन्यथा वह पहले कई 
बार दुहराई गई स्थिति बनी रहेगी कि एक तरह के आधिपत्य को हटा कर 
हम दूसरी तरह के आधिपत्य के संबंध तैयार कर लेते है और दुख दर्द के 
कारण मौजूद रहते हैं। 


व्यापक और स्थाई बदलाव के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि इसके 
लिये ऐसा राजनीतिक दल होना चाहिये जो इसके पक्ष में लोगों को तैयार करे, 
इस तैयारी के आधार पर सत्ता प्राप्त करे और सत्ता प्राप्त करने के बाद उसे 
जो प्रबल राज्य शवित प्राप्त होगी उसका उपयोग इन सब सार्थक कार्यो जैसे 
कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने, पर्यावरण संरक्षण, नशाबंदी, 
पशु-पक्षियों की रक्षा आदि के लिये करे। 


यदि ऐसा हो सके तो यह निश्चय ही बहुत सुखद स्थिति होगी, एक 
सपना सच होने जैसी बात होगी। यदि कोई राजनीतिक दल सब तरह के 
आधिपत्य के संबंधों को समाप्त करने को या उनके विरूद्ध संघर्ष करने को 
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अपना मुख्य उद्देश्य वास्तविकता में बनाता है (केवल कागज पर नहीं) तो यह 
एक बहुत सार्थक प्रयास होगा। किन्तु विशेष महत्व की बात यह है कि जब 
तक ऐसी इमानदार और निष्ठावान राजनीतिक शक्ति तैयार नही होती है, तब 
तक व उसके बाद भी हमारे सामने अनेक अन्य ऐसे रास्ते है जिनके द्वारा हम 
इस व्यापक व सार्थक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में हिस्सेदार बन सकते 
है। अनेक छोटे-छोटे ऐसे जन-संगठनों के माध्यम से हम ऐसे छोटे>छोटे कार्य 
कर सकते है। जो इन उद्देश्यों के अनुकूल है । सत्ता के लक्ष्य से अलग यह 
एक सार्थक सामाजिक, राजनीतिक प्रयास हो सकता है। 


यदि इतना भी न हो सके तो एक इंसान के स्तर पर या एक परिवार 
के स्तर पर हम इन लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान जीवन जीने के भरसक प्रयास 
कर सकते है। वास्तव में इस बदलाव की प्रक्रिया को इतने सहज-सरल ढंग 
से जनसाधारण के सामने रखने की जरूरत है कि “मैं क्या करू कछ समझ 
नहीं आता' की सोच से हमें मुक्ति मिले और हम जहां भी हैं, वहां व्यापक 
सामाजिक आदर्शो के अनुकूल जीने का मार्ग अपना सकें। इस तरह के लाखों 
करोड़ों प्रयासों से जहां समाज में दुख दर्द कम होगा, वहां अधिक व्यापक 
स्तर के बदलाव की भूमिका भी तैयार होगी। क्रोन्ति कोई ऐसा उपहार नहीं है 
जो एक दिन अचानक आसमान से टपका दिया जायेगा। लाखों व करोड़ों की 
संख्या में जब लोग तमाम कठिनाईयों को सहते हुए भी ऐसी जीवन शैली को 
अपना लेंगे जो वास्तव में दुनियां के दुख दर्द व आधिपत्य के संबंधों को दूर 
करने वाली हैं तो व्यापक व सार्थक बदलाव की संभावना भी अपने आप 


दिनोंदिन बढ़ती जायेगी। 
७ ७ ७ 


भाग 2 
प्रमुख समस्या आधिपत्य के संबंध 


4. अन्याय का इतिहास 


बहुत सी गंभीर, व्यापक समस्याओं की गहराई में हम जायें तो कहीं 
न कहीं टूटते, बिखरते मानवीय संबंधों की भूमिका हमें दिखाई देगी। मनुष्यों 


के आपसी संबंधों की एक प्रमुख कमजोरी और कमी यह है कि एक दूसरे 
पर आधिपत्य करने, शासन करने, अपना बड़प्पन सिद्ध करने की प्रवृत्ति _ 


बहुत प्रबल रही है | इतिहास के पन्‍नों को पलटें तो इस प्रवृत्ति के साथ 
अधिकतर एक दूसरे का हक छीनने, अधिक संचय करने या अधिक लालच 
की प्रवृत्ति जुड़ी रही है | पर जहां यह लालच नहीं है, वहां भी अहं के कारण 
अपनी उच्चता स्थापित करने या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति प्राय: देखी 
गई है। कारण अहं हो या लालच, मनुष्य के आपसी संबंधों में आधिपत्य 
करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त और व्यापक रही है । 


जहां जनसाधारण के दैनिक जीवन में इस प्रवृत्ति ने तरह-तरह के 
दुख-दर्द उत्पन्न किये, वहां युद्ध के मैदान में इस कारण भयानक खून-खराबा 
भी हुआ | इतिहास के पृष्ठ गवाह है कि बहुत प्राचीन समय से ही गुलाम 


और मालिक, गरीब और अमीर, पराजित और विजेता, कमजोर और 


बलशाली, यहां तक कि स्त्री और पुरुष के संबंध में इस आधिपत्य करने की 
प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों को अत्यधिक और असहनीय दुख दिये | 


बहुत से लोगों पर यह प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है कि उन्होंने अपने 
आदर्श के रूप में उन्हीं को ग्रहण करना आरंभ किया जो अपना आधिपत्य 
जमा सके । सोचने-समझने के ढंग, बातचीत, कथा-कहानियों , यहां तक कि 
इतिहास में भी उन लोगों को अधिक महत्व दिया गया - और प्राय: प्रशंसा 
की भावना से ही दिया गया - जिन्होंने अपने आधिपत्य को अधिक फेलाने 


में सफलता प्राप्त की, चाहे इस प्रयास में उन्होंने कितने ही लोगों को नाहकः 
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ही अथाह कष्ट पहुंचाये हों । 


दूसरी ओर अनेक धर्म-गुरुओं, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने 
इंसान की इस मूल कमजोरी और इससे जुड़े दुख-दर्द को पहचाना और 
लोगों को इससे बचाने का प्रयास किया । इनमें से अनेक प्रयासों का असर 
दूर-दूर तक हुआ और काफी समय तक हुआ । अत: इतिहास में ऐसे दौर 
भी आये जब आधिपत्य पर आधारित मानव संबंधों को बहुत से लोगों ने एक 
बुराई के रूप में पहचाना और इसके स्थान पर भाई-चारे, समता, 
सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों की इज्जत करने और समझने का 
प्रयास करने की प्रवृत्ति को अपनाया | कुछ समयों और स्थानों में इन 
विचारों का प्रसार विभिन्‍न धर्मों और पंथों के रूप में हुआ, अन्य मौकों पर 
इनका प्रसार नई आर्थिक-राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे जुड़ी 
क्रान्तियों के रूप में हुआ। अनेक सराहनीय शुरुआतों के बावजूद बाद में 
इन प्रयासों में भी प्राय: कुछ कमजोरियां आ जाती थी, और आधिपत्य की 
प्रवृत्ति को फिर प्रबल होने या पहले से भी अधिक प्रबल होने का मौका प्राय: 
मिल जाता था । द 


आरंभ में इस प्रवृत्ति को हावी करने का अवसर किसी व्यक्ति को 
छोटे से समूह के स्तर पर ही मिल सकता था, पर बाद में आधिपत्य की 
महत्वाकाक्षा का बेहद विस्तार कर ऐसे साम्राज्य स्थापित किये गये जो 
लाखों पराजित लोगों और गुलामों पर आधिपत्य कर सके। जब तक 
शक्तिशाली लोगों पर यह विचारधारा हावी थी, यह स्वाभाविक ही था कि 
वे उपलब्ध साधनों व नये तौर-तरीकों का उपयोग इसी के विस्तार के लिये 
करते । इस प्रवृत्ति के विश्वव्यापी विस्तार का अवसर पन्द्रहवीं व सोलहवीं 
शताव्दी में नये समुद्री मार्गों व स्थानों की खोज से हुआ । यूरोप के देशों 
के लिए सबसे बड़ी खोज यह थी कि अमरीकी महाद्वीपों और वहां के 
बहुमूल्य खनिजों के बारे में उन्हें पता चला । 


इसके साथ ही विश्व इतिहास के शायद सबसे निर्मम शोषण और 
तबाही की शुरुआत हुई । यूरोप से दौलत व जमीन के लालच में गये लोगों 
ने यहां के मूल निवासियों (रेड इंडियनों) पर हर तरह के अत्याचार किये, 
उनसे जबरन मजदूरी करवाई , उनकी जमीन छीनी, अनेक जगह उनका 
कत्लेआम किया । करोड़ों की संख्या में यहां के मूल निवासी मारे गये। 


“44 


हजारों वर्ग मील के क्षेत्रों में वे खत्म ही कर दिये गये । अमरीकी महाद्वीपों 
में कोलंबस के आगमन के समय (वर्ष 500 के आसपास) लगभग व0 
करोड़ लोग रहते थे । यूरोप के लोगों के यहां आने के बाद के डेढ़ सौ वर्षो 
में ही 90 प्रतिशत मूल निवासियों की मृत्यु हो गई, मात्र 0 प्रतिशत बचे। 
बाद में आस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों पर भी ऐसा ही अत्याचार 
हुआ। 


उधर अमरीका के मूल निवासी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, इधर 
यूरोप के लुटेरों ने अफ्रीका के गुलामों को पकड़ कर अमरीका के खेतों और 
खदानों में भेजना आरंभ किया । लगभग 350 वर्षो तक जारी रहे इस 
व्यापार में लगभग डेढ़ करोड़ अफ्रीका वासियों को गुलाम के रूप में 
अमरीकी महाद्वीपों में भेजा गया | भेजने का तरीका इतना निर्दयी था कि 
लाखों गुलाम तो यात्रा के दौरान ही मर गये व अधिकांश अन्य की मौत 
कार्य स्थल पर निर्मम शोषण के कारण कुछ वर्षो में हो गई। 


साथ ही एशिया के अधिकांश देशों का इतना कठोर शोषण हुआ कि 
भुखमरी और अकाल से लाखों लोग मरने लगे। भारत का बंगाल प्रान्त हो 
या इंडोनेशिया का जावा प्रान्त, यूरोपीय शासकों के आने के कुछ ही समय 
बाद आबादी के एक तिहाई से एक चौथाई हिस्से की अकाल में मृत्यु हुई। 


यूरोप के कुछ देशों ने अन्य सभी महाद्वीपों को जिस बुरी तरह लूटा 
खसूटा उससे वहाँ अपार दौलत एकत्र हुई, और वहां के भी चंद लोगों के 
पास। इंगलैंड में बड़े भूस्वामियों ने अपने देश के भी छोटे किसानों को बड़े 
पैमाने पर बेदखल कर दिया, जिससे वे सस्ते मजदूर बनकर नई फैक्ट्रियों 
में छा गये। यहां मजदूरी की उन दिनों (औद्योगिक क्रान्ति के आरंभिक वर्षो 
में) यह हालत थी कि दस वर्ष के बच्चे से पन्द्रह घंटे खड़े होकर काम 
करवाना सामान्य बात समझी जाती थी | 


बाद में अपने यहां के मजदूरों की स्थिति सुधारने का कुछ कार्य तो 
इन देशों ने किया, पर उपनिवेशो के प्रति वही अधिकोधिक लूट की प्रवृत्ति 
बनी रही । उननीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में नई सामप्राज्यवादी 
शक्तियों के आगमन से एक जुल्म और विस्तार का नया दौर आरंभ हुआ 


और भयंकर हिंसा करते हुए कुछ ही वर्षों में इन शक्तियों ने अफ्रीका के 


अधिकतर भाग का बंटवारा अपने बीच कर लिया। 
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इस औपनिवेशिक दौर ने कुछ देशों को बाहरी लूट के आधार पर 
भोतिक सुख-सुविधाओं व संपत्ति की ऐसी व्यवस्था खड़ी करने दी जिसे 
बनाए रखने के लिए आज भी अनेक तौोर-तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
विषमता और आधिपत्य की प्रवृत्ति को दृढ़ किया जा रहा है। अनेक अमीर 
और शक्तिशाली देशो की अर्थव्यवस्था का ढांचा ऐसा है, और उसमें भी 
विशेषकर सबसे अमीर लोगों की खास स्थिति ऐसी है कि आधिपत्य के 
आधार पर ही वे विश्व अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। इसी कारण सैन्य 
बल और अति विध्वंसकारी आधुनिक हथियारों की दृष्टि से, विशेषकर अणु 
हथियारों की दृष्टि से कुछ अमीर देशों का वर्चस्व कायम रखना वे जरूरी 
समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमताएं बहुत हैं, वे बढ़ रही हैं और जो 
इन विषमताओं को कायम रखना चाहते हैं, उनके पास इस उद्देश्य के लिए 
पर्याप्त सैन्य शक्ति भी है। 


बहुत हद तक अनेक राष्ट्रों की आंतरिक हालत भी ऐसी ही है - 
संपत्ति और आय के वितरण की घोर विषमता है और इसे बलपूर्वक कायम 
रखा जा रहा है। दूसरों के हक छीनने की, सब कुछ अपने लिए संचय करने 
की प्रवृत्ति हावी है। यह लालच एक प्रमुख कारण तो है पर मनुष्यों के आपसी 
संबंधों में आधिपत्य की प्रवृत्ति का एक मात्र कारण नहीं है। जहां लालच या 
छीनाझपटी की भावना नहीं है, वहां भी अपना मत स्थापित करने, अपनी 
श्रेष्ठता सिद्ध करने के अहंकार ने मनुष्यों के आपसी संबंधों में आधिपत्य को 
बनाए रखा है। मानव-जीवन की सबसे बुनियादी इकाई के स्तर पर परिवार 
व कुटुम्ब में भी इस तरह के आधिपत्य आधारित संबंधों के कारण बहुत 
दुख-दर्द फैला हुआ है। द 


परिवार से आगे निकलकर कुछ अधिक व्यापक स्तर पर सामाजिक 
जीवन को देखें तो कदम-कदम पर किसी जाति, नस्ल, वर्ग, गुट, व्यवसाय 
आदि का बड़प्पन सिद्ध करने और उसका आधिपत्य स्थित करने के प्रयास 
नजर आयेंगे। इसके कारण सामुदायिक मेलजोल की भावना से कार्य आगे 
बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, नाहक तरह-तरह के तनाव उत्पन्न होते 
हैं व सब लोगों की सूझबूझ व सोच-विचार का पर्याप्त लाभ हमें नहीं मिलता 
है। समाज की जो ऊर्जा सार्थक कार्य में लगनी थी वह बेवजह उत्पन्न किए 
तनावों में नष्ट हो जाती है। 
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आधिपत्य आधारित संबंधों की व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि यदि 
क, ख का शोषण करता है या उसे नीच समझता है, तो ख क का सामना 
करने के स्थान पर ग का शोषण करने या उसे नीचा दिखाने का प्रयास 
करता है। इस तरह आधिपत्य आधारित संबंधों की कई तहें बनती चली 
जातीं हैं। 

आधिपत्य के संबंधों में चाहे ऊपरी व फौरी तौर पर क्षति केवल दबाए 
गए व्यक्ति की होती है, पर गहरे व दीर्घकालीन स्तर पर क्षति दबाने व 
कचलने वाले व्यक्ति की भी होती है। जो दूसरों से शोषण और निर्दयता का 
व्यवहार करते हैं वे या तो इस कारण ऐसे अपराध बोध से पीड़ित होते हैं 
जो उनके जीवन की सुख शान्ति छीन लेता है, अथवा (इस अपराध बोध से 
बचने के लिए) उन्हें अपने जीवन में इतनी संवेदनविहीनता लानी पड़ती है 
कि वे जीवन के अनेक प्रसन्‍नता और संतोष देने वाले अनुभवों से वंचित हो 
जाते हैं। इसका असर उनके जीवन के सबसे नजदीकी रिश्तों पर भी पड़ 
सकता है। यही कारण है कि जहां आधिपत्य के आधार पर बहुत सी भौतिक 
संपदा अर्जित कर ली जाती हैं, वहां भी तनाव, अवसाद और नेतिक पतन 
से जीवन तबाह रहता है। इतिहास व वर्तमान में इसके अनेक उदाहरण हैं। 


2. प्रकृति से संबंध का आधार 


पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की बहुत चर्चा हो रही है, 
बड़े-बड़े आयोजन इस बारे में हो रहे हैं। पर इसके बावजूद पर्यावरण का 
संकट है कि बढ़ता ही जाता है। इसका मूल कारण यह है कि प्रकृति के प्रति 
हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में एक बुनियादी विकृति है। हम प्रकृति पर 
विजय करना चाहते हैं, गर्व से उस पर आधिपत्य करना चाहते हैं, जबकि 


जरूरत इस बात की है कि हम विनम्नरता के साथ उससे सह-अस्तित्व का 


संबंध बनाएं। 


निश्चय ही इतिहास में सदा ऐसा नहीं रहा और अमरीकी महाद्वीप से 
लेकर दक्षिण एशिया तक की अनेक प्राचीन सभ्यताओं में प्रकृति के प्रति 


गहरी श्रद्धा की भावनाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए | 
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ग्वातीमाला की माया सभ्यता की नैतिक सोच में जीवन के हर रूप की उत्पत्ति 
के स्रोत या बीज को एक ही माना गया। इनमें से कुछ बीज पेड़-पौधे बन 
गए, कुछ नदी बन गए, कुछ पक्षी बन गए तो कुछ मनुष्य बन गए। इस तरह 
सब को एक ही बीज से उत्पन्न हुआ मानकर इस सोच ने मनुष्य को प्रकृति 
के सभी रूपों के प्रति प्रेम और रक्षा की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया। 


किन्तु जैसे-जैसे मनुष्य प्रकृति के रहस्यों की अधिक जानकारी प्राप्त 
करता गया, लगता है वैसे-वैसे उसकी श्रद्धा भी कम होती गई। यूरोपीय 
आधुनिक विद्वान के एक महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्री फ्रांसिस बेकन ने. तो यहां 
तक कहा कि मनुष्य का प्रमुख कार्य प्रकृति को विजय करना और उसे अपना 
युलाम बनाना है। उसके साथ ही प्रकृति के प्रति आधिपत्य की सोच बढ़ती 
गई। 


प्रकृति के प्रति आधिपत्य के संबंध का अर्थ यह है कि हम प्रकृति पर 
कितना दबाव डाल रहे हैं, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हम केवल अपने 
उपभोग और इसके लिए जरूरी उत्पादन कार्य को अधिक से अधिक बढ़ाना 
घाहते हैं और इसका प्रकृति के विभिन्‍न रूपों जैसे वायुमंडल की शुद्धता, 
धरती के उपजाऊपन, जल-स्रोतों की प्रचुरता आदि पर क्‍या प्रतिकूल असर 
पड़ेगा उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। 


दूसरी ओर प्रकृति के साथ विनम्र सह-अस्तित्व का अर्थ यह है कि हमें 
अ्रपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ इस बात का भी पूरा ख्याल है 
के हम प्रकृति पर अधिक दबाव डाल कर उसके विभिन्‍न रूपों को नुकसान 
 पहुचाएं। प्रकृति पर हमारा दबाव कम से कम रहे, अत: उसके संसाधनों 
गरि उपयोग हम संयम से करना सीखते हैं। अपनी उपभोग की वस्तुओं को 
गास्तविक जरूरतों तक सीमित कर हम सादगी का जीवन अपनाते हैं तथा 
र तरह के अपव्यय से बचते हैं। यदि किसी जरूरत को पूरा करने के दो 
रीके हैं तो हम वही अपनाते हैं जिससे प्रकृति पर कम से कम दबाव पडे। 


कल-कल बहती नदियों से मनुष्य ने मछलियां लेनी चाहीं और हजारों 
रषों तक नदियों से भरपूर मात्रा में मछलियां मनुष्य को मिलती रही। पर फिर 
सने नदियों में इतनी गंदगी बहा दी कि मछलियां मरने लगी। उसने नदियों 
र इतने बांध या अन्य अवरोध बना दिए कि मछलियों का आवागमन और 
जनन तहस-नहस हो गया। इन सब कारणों से मछलियां कम होती गई पर 
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मनुष्य की मछलियों की माँग बढ़ती गई तो नदियां इस मांग को कहां तक 
पूरा करती ? कई किस्म की मछलियों के तो अस्तिव को ही खतरा हो गया।. 
मूक मछलियों ने इस बीच कितना दुख-दर्द झेला, क्या इसकी और किसी 
का ध्यान भी गया ? कितने मछुआरे भी बेरोजगार हो गए। इस तरह 
आधिपत्य के संबंध से प्रकृति की अपनी सीमाओं को समझे बिना उसके 
संवेदनविहीन दोहन से, प्रकृति में आश्रय लेने वाले विभिन्‍न जीव-जंतुओं की 
तो क्षति होती ही है, साथ में मनुष्य को भी नुकसान होता है। 


नदियों को मनुष्य ने पवित्र माना फिर भी उनमें गंदगी फैंकी , नदियों 
ने इसे हजारों वर्ष तक स्वीकार किया पर धीरे-धीरे यह गंदगी इतनी 
अधिक हो गई, और नदियों से पानी निकाल-निकाल कर इतना कम कर 
दिया गंया, कि गंदगी बहाने की नदी की क्षमता जबाव दे गई और इस 
प्रदूषित पानी ने तरह-तरह की बीमारियां फैला दी। 


नदी से मनुष्य ने सिंचाई मांगी और नदियों ने हजारों वर्षों तक सिंचाई 
के लिए पानी दिया। फिर मनुष्य ने पानी की धार से बिजली बनानी भी सीख 
ली और उसके लिए भी पानी मांगा। धीरे-धीरे वह कुछ नदियों से इतना 
पानी दोहन करने लगा कि नदी का स्वरूप ही बदल गया, कहीं तो वह लुप्त 
जैसी लगने लगी और कहीं एक गंदी सी नाली जैसी लगने लगी। नदी 
बेचारी बेजुबान थी, उसने तो यह भी नहीं पूछा कि मेरी पवित्रता का 
गुणगान करते-करते तुमने मेरी यह दुर्गति कैसे कर दी, पर इन नदियों के 
लाखों करोड़ों जीव-जंतुओं तक ने तथा इनके किनारे वाले लोगों ने इस 
दुष्परिणाम को बहुत गहराई से महसूस किया। 


नदियों से ही मनुष्य की भूख शांत नहीं हुई तो तरह-तरह की 
मछलियों और जीव-जंतुओं को पकड़ने वह समुद्र में गया। हजारों वर्ष तक 
समुद्र तट के मछुआरे अपनी छोटी नौकाओं व जाल से समुद्र से विविध तरह 
की मछलियां लेते रहे और समुद्र उनको खुले दिल से मछलियां देता रहा, 
कभी कमी नहीं होने दी। किन्तु फिर समुद्र तट में जहां अधिकतर मछलियों 
व समुद्री जीव-जंतुओं का प्रजनन होता है, वहीं इतना प्रदूषण कर दिया गया 
कि अपार समुद्र के जीवों के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया। समय-समय 
पर तेल की परत फैला कर या अन्य तरह के प्रदूषण से हम इस संकट को 
और गहरा करते रहे। फिर मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसे विशाल जहाज 
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और जाल बनाए गए कि जिन मछलियों को पकड़ना होता था, उनका तो 
अस्तित्व समाप्त होने तक दोहन किया जाता है और साथ ही जाल में पकड़े 
गए लाखों अन्य जीव-जन्तुओं की बिना वजह ही मौत हो जाती है। इन 
विनाशकारी तरीकों से मछलियों को पकड़ने का लाभ उठातीं हैं बडी 
कंपनियां जबकि छोटे स्तर के मछुआरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। 


हजारों वर्ष से मनुष्य वनों से अपनी जरूरत के तरह-तरह के 
फल-फूल, पत्ते-लकड़ी लेता रहा और वन खुले दिल से देते रहे। किन्तु फिर 
मनुष्य ने लकड़ी का उपयोग केवल जरूरत के लिए नहीं, अपव्यय के लिए 
करना आरंभ किया, कहीं महल बनाए तो कहीं तरह-तरह की साज-सजावट 
की। उसने लकड़ी की लुगदी बना कर उसके इतने विविध उपयोग सीख 
लिए कि लगता था जैसे अपने असीमित उपभोग का अधिकांश बोझ वह वनों 
पर ही डाल देना चाहता है। नतीजा यह हुआ है कि एक ही वर्ष में लाखों 
एकड़ वन उजड़ने लगे। वहां रहने वाले तरह-तरह के जीव-जंतुओं में 
त्राहि-त्राहि मच गई, कितने ही लुप्त हो गए और कितने ही लुप्त होने के 
कगार पर पहुच गए। हजारों तरह की वनस्पति, जिसके तरह-तरह के 
उपयोग हो सकते थे, लुप्त हो गई। इन वनों की तबाही से वनों में व उनके 
आसपास रहने वाले मनुष्यों और विशेषकर आदिवासियों का जीवन भी बुरी 
तरह तहस-नहस हो गया। 


जीव-जंतुओं पर एक अन्य कहर बरसाया कीटनाशक दवाओं व उनके 
जैसे अन्य रसायनों ने। कुछ हानिकारक कीटों के नियंत्रण के लिए दुनिया 
भर में लाखों टन इतनी जहरीली दवाएं छिड़की गई कि उनसे अरबों की 
संख्या में बेकुसूर बल्कि तरह-तरह से उपयोगी पक्षियों, केंचुओं व अन्य 
जीव-जंतुओं की मौत हो गई। हां, जिन विशेष कीड़ों के लिए ये खास तौर 
पर छिड़के गए थे उनमें से अनेक ने प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली 
और मजबूती से डटे रहे। कीटनाशकों का जहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
अनेक इंसानों तक भी पंहुचा और उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। 


मनुष्य कुंओं से हजारों वर्ष तक जल मांगता रहा और कुयें उसकी 
प्यास पूरी दयालुता से बुझाते रहे। पर एक समय ऐसा भी आया जब मनुष्य 
ने कई तरह के कल-पुर्जे लगाकर इस जल को इतनी तेजी से उलीचम्न 
आरंभ किया कि उसे काुयें की क्षमता का भी ध्यान नहीं रहा। इतना ही नहीं, 
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जिन तालाबों से जमीन में पानी धीरे-धीरे पंहुचता था, उनकी उपेक्षा की, 
जिन वृक्षों से पानी जमीन में रिसता था उन्हें काट दिया। जमीन में पानी 
पंहुचाया नहीं पर अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। कुऐं 
बेचारे भी क्या करते, वे सूखने लगे और पानी नीचे, बहुत नीचे जाने लगा। 


मनुष्य ने धरती से अनाज मांगा और धरती ने अपने उपजाऊ खेतों 
से उसे तरह-तरह के अनाज और साग-सव्णियां दी, हजारों वर्ष तक दी। 
पर एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने उस पूरी उर्वरता को निचोड़ दिया, 
उसमें इतने रसायन डाले कि भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो गया। अन्य 
स्थानों में इतना अतिरिक्त जल भर दिया कि भूमि सफेद हो गई , उसमें 
लवण निकल आये। 


वायुमंडल के रूप में मनुष्य को प्रकृति से जो सबसे बुनियादी जरूरत 
मिली थी, जो उसके और अन्य जीव-जंतुओं के जीवन की सबसे पहली शर्त 
थी, उसे मनुष्य ने इतना प्रदूषित किया कि अपने स्वास्थ्य के लिए और अन्य 
जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया। 
वायुमंडल की बहुत ऊपरी परत में भी उसके प्रदूश॒कों ने पहुंचकर ओजोन 
परत को छेद दिया जिससे सूर्य की जीवनदायिनि किरणों में भी ऐसे 
हानिकारक तत्व आ गए जिनसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि की स्वास्थ्य 
समस्‍यायें बढ रहीं हैं। ै 


यहां तक कि पृथ्वी के गर्भ को भी मनुष्य ने अपने कुछ कारनामों से 
: इस तरह प्रभावित किया कि मानव-निर्मित भूकंपों का एक नया खतरा पैदा 
हो गया। 


इस तरह के कितने ही उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि 
तरह-तरह से मनुष्य ने प्रकृति से अपना संबंध बिगाड़ा, उसकी सहने की 
क्षमता से अधिक अतिक्रमण किया और इस तरह अनेक अन्य जीव-जंतुओं * 
को संकट में डालने के साथ अपने लिए भी कई गंभीर समस्याओं को 
बुलावा दिया। अब जरूरत है प्रकृति से अपना संबंध बुनियादी तौर पर 
सुधारने की, सादगी के सिद्धान्त के आधार पर जीवन को जीने की व सदा 
यह ध्यान रखने की कि हम प्रकृति पर बेवजह कोई दबाव न डालें। विनम्र 
भाव से प्रकृति से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सहयोग लें तथा इसके 
साथ-साथ प्रकृति के विभिन्‍न रूपों की रक्षा की जिम्मेदारी भी संभाले रहें। 
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प्रकृति के साथ हमारा ऐसा सह-अस्तित्व हो जो हमारे तथा समस्त जीवों के 
लिए कल्याणकारी हो। 
७ ७ ७ 


3. पालतू पशुओं से संबंध 


आज विश्व में जितने लोग हैं, लगभग उतनी ही संख्या में पालतू पशु 
कृषि कार्य और बोझा ढोने के कार्य में लगे हुए हैं, अथवा उन्हें दूध, मांस, 
ऊन आदि प्राप्त करने के लिए पाला जा रहा है। कुछ देशों में तो इन पशुओ 
की संख्या मनुष्यों की संख्या से कहीं अधिक हैं। उदाहरण के लिए मंगोलिया 
में मनुष्यों की संख्या 25 लाख है पर भेड-बकरियों की संख्या 650 लाख है। 
आस्ट्रेलिया में 7.8 करोड़ लोग हैं, पर भेड़-बकरियां 6 करोड़ हैं व 
गाय-बैल 2.3 करोड हैं। न्यूजीलैंड में 35 लाख लोग हैं पर 82 लाख गोवंश 
के पशु हैं व 5.6 करोड़ भेड़-बकरियां हैं। कजाखस्तान में 4.7 करोड लोग 
हैं व 3.5 करोड़ भेड-बकरियां है। 


यदि मुर्गीपालन को भी सम्मिलित कर मुर्गी व मिली-जुली प्रजाति के 
पक्षियों की संख्या देखी जाए (जिन्हें अंडे व मांस प्राप्त करने के लिए पाला 
जाता है) तो इनकी संख्या मनुष्यों की संख्या से तीन गुणा अधिक है। चीन की 
आबादी 23 करोड़ है पर वहां मुर्गियों की आबादी 838 करोड़ है। 


आज से लगभग दस हजार वर्ष पहले मनुष्य ने शिकार में सहायता के 
लिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। उसके लगभग एक हजार वर्ष बाद 
बकरी को पालतू बनाया और उसके बाद भेड़, सुअर, गाय, घोड़े , गधे आदि 
की बारी आई। तब से अब तक इन विभिन्‍न पशु-पक्षियों की मनुष्य की प्रगति 
और सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे भी मनुष्य की तरह 
दुख-दर्द महसूस करते हैं, मारे जाने पर उन्हें पीड़ा होती है, भूखा प्यासा 
रखने पर वे व्याकुल होते हैं, तंग जगह में बहुत से पशुओं को बंद करने पर 
वें भी घबराते हैं। दस हजार वर्षों से मनुष्य के साथ तरह-तरह का सहयोग 
कर रहे इन पशु-पक्षियों की अपनी स्थिति कैसी है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है। 

इतिहास और साहित्य के पृष्ठ तथा अनेक परंपरायें इस बात की गवाह 
हैं कि पालतू पशुओं और विशेषकर कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं , 
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के प्रति हम संवेदनविहीन नहीं रहे हैं। विशेषकर गाय और बैल के प्रति 
किसान परिवारों के प्रेम. की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहीं-कहीं तो उन्हें 
परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार मिला है। परंपरागत भारतीय कृषि 
व्यवस्था में बैल और गाय दोनों का महत्वपूर्ण स्थान था और इसके अनुकूल 
ही उन्हें सम्मान भी मिलता था। 


किन्तु धीरे-धीरे अधिकांश देशों में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने 
की जिस प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा, वह हमारे देश में भी फैली और दुधारू 
पशुओं के प्रति इस कारण अनेक क्रूर विधियां भी अपनाई जाने लगी। 


हमारे देश में आक्सीटोसीन इंजेक्शनों का प्रयोग और पश्चिमी देशों 
में बी. एस. टी. नामक जैव इंजीनियरिंग उत्पाद का प्रयोग पशु के स्वास्थ्य 
के लिए व इनका दूध पीने वाले मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक 
माना गया है, पर इनका उपयोग बढ़ रहा है। दूध देने वाले पशु से कोई 
भावनात्मक संबंध न रख कर केवल उससे दूध देने वाली मशीन की. तरह 
व्यवहार करना निश्चय ही उचित नहीं है, पर व्यवहारिक तौर पर प्राय: यही 
स्थिति देखी जा रही है। 


इधर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय की नस्ल सुधारने के नाम 
पर जो कार्य हमारे देश में हुआ है, वह बहुत हानिकारक रहा है। इससे 
हमारी उन देशी नस्‍्लों की उपेक्षा हुई जो यहां की जलवायु और यहां 
आसानी से उपलब्ध खुराक में मजे से गुजारा कर लेती थी। इसके स्थान पर 
नाज-नखरे वाली नस्ल यहां आई जो यहां की जलवायु में परेशान-बीमार 
रहती है। विदेशीय नस्ल का बैल तो हमारे खेत में काम करने से घबराता 
है। वैसे भी सरकार ट्रैक्टरों का प्रचलन ही बढ़ाना चाहती है। नतीजा यह 
हुआ है कि तेजी से बढ़ती तादाद में बैल बूचड़खाने में पंहुच रहे हैं। इस तरह 
गाय और बैल के प्रति हमारी संस्कृति में जो विशेष स्थान था, जिससे सारी 
दुनिया कुछ सीख सकती थी, उसे हम तेजी से खो रहे हैं। 


फिर भी हिंदू धर्म की यह मान्यता कि गोवंश के पशुओं के मांस को : 
खाने की मनाही है, इस समय भी पशुधन को संवेदना की दृष्टि से देखने 
के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस पशु से हम दूध प्राप्त कर रहे हैं, खेत 
का काम लेते रहे हैं, उससे हम जीवनदायी संबंध ही रखें, मौत का रिश्ता 
न बनायें - यह भावना अपने आप में बहुत पवित्र है। बौद्ध और जैन धर्मो ने 
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इस भावना को और आगे बढ़ाया है। 


यदि इस संदेश का व्यापक प्रसार हो सके और मांसाहार को 
अधिकतर लोग छोड़ दें, तो पालतू पशुओं के साथ एक बेहद संवेदना का 
संबंध जोड़ने में सहायता मिलेगी। यह किसी एक धर्म का सवाल न हो 
अपितु पशुओं के प्रति हमारी सर्वोत्तम भावनाओं को सब लोगों के मन में 
जगाने का प्रयास हो। 


यह विचार अच्छा तो बहुत है पर फिलहाल व्यवहारिक नहीं है क्योंकि 
विश्व में अधिकांश पशु मांस प्राप्ति के लिए ही पाले जा रहे हैं। अत: हमारा 
दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि पालतू पशु जब तक जीवित हैं तब तक 
हम उनके कष्टों को दूर करने का अधिकतम प्रयास करें। इस उद्देश्य से भी 
अभी हम कोसों दूर हैं क्योंकि आज जिन हालातों में पशुओं को केवल 
मुनाफे के लिए पाला जा रहा है उसमें पशुओं के कष्ट कम करने के लिए 
खर्च करने को कोई तैयार नहीं है। एकमात्र उद्देश्य यह रह गया है कि इससे 
अधिकतम लाभ प्राप्त कर लिया जाए। 


न्यू इंटरनेशनलिस्ट पत्रिका के जनवरी 997 अंक में पश्चिमी देशों 
में सुअर पालने पर गेल हार्डी ने लिखा है - “मादा सुअर को इतनी तंग 
जगह पर रखा जाता हे कि अपनी गर्भावस्‍था के पूरे समय में वह एक कदम 
से ज्यादा हिल नहीं सकती है। हवा और प्रकाश से वंचित उसे प्राय: अपनी 
गंदगी में ही लेटना पड़ता है।” मुर्गीपालन के हालात के विषय में वे बताते 
हैं कि कुछ पक्षी अपना पूरा जीवन बेहद तंग पिंजरे में बिताने के बाद 
प्राकृतिक प्रकाश पहली बार तभी देख पाते हैं जब उनका वध होने वाला 
होता है। मुर्गियों को इस तरह ठूंस कर रखा जाता है कि उनमें अपने को 
जख्मी करने जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 


शाकाहारी गोवंश के पशुओं का मांस प्राप्त करने के लिए उन्हें ब्रिटेन 
में मोटा करना जरूरी समझा जाता है अत: प्रोटीनयुक्त खाद्य के नाम पर 
उन्हें बचा-खुचा मांस खिलाया गया और यहां तक कि इसी वंश के पशुओं 
का मांस उन्हीं को खिला दिया गया। इससे ब्रिटेन में इन पशुओं में “मैड 
काऊ” नामक बीमारी फैली जिससे उनके दिमाग में छेद हो जाते हैं। इनके 
मांस को खाने वाले लोगों में सी.जे .डी. नामक गंभीर जानलेवा रोग की 
बीमारी की संभावना उत्पन्न हुई सो अलग। इस कारण लाखों गायों के वध 
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की आज्ञा दी गई व भविष्य में दी जा सकती है। कुछ वर्ष पूर्व आस्ट्रेलिया 
में ऊन के बाजार में मंदी आई तो लाखों भेड़ों का वध कर दिया गया। 


सुअर पालन पर प्रकाशित एक पत्रिका ने हाल ही में इस व्यवसाय में 
लगे लोगों को सलाह दी,“यह भूल जाओ कि सुअर एक पशु है। उसे एक 
फैक्ट्री में एक मशीन की तरह समझो।” वास्तव में पालतू पशुओं के प्रति 
व्यवहार इस दिशा में ही बढ़ता जा रहा है। 


कुत्ते-बिलली जैसे पालतू पशुओं के प्रति कुछ अमीर शहरी घरों में _ 
जरूर काफी लाड-प्यार दिखाया जाता है पर इसमें भी एक अलग किस्म _ 
की विकृति आ रही है। संयुक्त राज्य अमरीका में वर्ष 994 में 8 लाख _ 
लोगों को कुत्ते के काटने की वजह से चिकित्सकों के पास जाना पड़ा। 
इसका एक कारण यह था कि बहुत से लोग उन आक्रमक नस्ल के कुत्तों 
को पाल रहे हैं जिन्हें शहरी परिवेश में नियंत्रण में रखना आसान नहीं है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में जितने परिवार हैं लगभग उतने ही पालतू कुत्ते 
हैं। यहां साढ़े पांच करोड़ कृत्ते हैं और शायद इतनी ही पालतू बिल्लियां भी। 
इनके लिए प्राय: प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है जिसकी 
गरीब देशों में बहुत जरूरत है। अत: एक ओर तो पशुओं से बहुत जुल्म 
होता है व दूसरी ओर ऐसे मंहगे पालतू पशुओं की संख्या बहुत बढ़ाई जा 
रही है जो खाद्य संकट को विकट कर सकते हैं। 


सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि हम पालतू पशुओं को 
पशुओं की दृष्टि से देखना सीखें। दस हजार वर्ष से मनुष्य के सहयोगी रहे 
ये मूक मित्र अपनी कातर दृष्टि से हमें याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हें भी 
पीड़ा होती है, उनमें भी जीवन है। पृथ्वी पर जितनी संख्या मनुष्यों की है, 
उससे कहीं अधिक संख्या पालतू पशु-पक्षियों की है। अतः पृथ्वी पर 
दुख-दर्द कम करने का कोई भी अभियान तब तक बेहद अधूरा ही माना 
जायेगा जब तक उसमें पालतू पशुओं के दुख-दर्द कम करने के प्रयासों को 
समुचित ध्यान न दिया जाए। पालतू पशुओं को मनुष्य ने अपनी सहायता 
के लिए ही अपने परिवार का सदस्य बनाया था, अत: उनके कल्याण के 
प्रति जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 

७ ७ ७ 
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4. अगली पीढ़ी से संबंध 


यह आधुनिक जीवन की एक विडंबना है कि अधिकतम धन-दौलत के 
संचय के समय सबसे अधिक यही बहाना दिया जाता है कि यह सब हम अपने 
बच्चों के आराम के लिए कर रहे हैं, किन्तु इन बच्चों के भावी स्वस्थ जीवन 
के लिए जिस हवा व पानी की शुद्धता सबसे जरूरी है उस पर सबसे कम 
ध्यान दिया गया है। पिछले कुछ दशकों को विज्ञान व तकनीक की 
उपलब्धियों की चरम सीमा माना गया है किन्तु इसी दौरान वायु व जल का 
प्रदूषण सबसे अधिक हुआ है। यदि हमें वास्तव में अगली पीढ़ी के सुखी व 
स्वस्थ जीवन की चिंता है, तो हम उस वायु और जल को इतना प्रदूषित 
क्यों कर रहे हैं जोकि जीवन का आधार है? 


यह विरोधाभास बहुत स्पष्ट रूप से जलवायु के गर्म होने के विवाद के 
संदर्भ में सामने आया है। इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों की काफी हद तक आम 
राय बन चुकी है कि पिछले लगभग दस हजार वर्षों में जलवायु इतनी तेजी 
से कभी गर्म नहीं हुई जितनी इन दिनों हो रही है व इस कारण अगले कुछ 
दशकों में ही गंभीर समस्‍यायें उत्पन्न हो सकती है जैसे प्राकृतिक आपदाओं 
का अधिक विकट होना, नई बीमारियों का फैलना और समुद्र का जल-स्तर 
ऊपर उठने से अनेक टापुओं व तटीय क्षेत्रों में भीषण तबाही। इस विषय पर 
भी आम स्वीकृति बन चुकी है कि जलवायु के इस तेजी से गर्म होने का 
मुख्य कारण है ग्रीन हाऊस गैसों विशेषकर कार्बनडायाक्साईड की मात्रा का - 
वायुमंडल में तेजी से बढ़ना। यह वृद्धि उद्योगों, यातायात आदि में तेज प्रसार 
के कारण अधिक पेट्रोल व अन्य फासिल ईंधन की अधिक खपत से हो रही 
है। 


वर्ष 997 में “जलवायु बदलाव पर अन्तर्राष्ट्रीय पैनल' के तत्वाधान 
में विश्व के इस विषय के चोटी के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस 
रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि इस संकट पर समय रहते नियंत्रण करना है 
तो ग्रीन हाऊस गैसों विशेषकर कार्बनडाईक्साईड का जितना उत्सर्जन वर्ष 
990 में हुआ था, उसमें 60% की कटौती आवश्यक है। इन वैज्ञानिकों 
ने यह भी कहा कि यदि इस समय इतनी कटोती न की गई तो भविष्य में 
जो भी कटोती करनी होगी वह इससे भी अधिक होगी। 
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इस तरह यह प्रश्न वर्त्तमान पीढ़ी की सुख-सुविधा और अगली पीढ़ी 

की सुरक्षा के बीच चुनाव के रूप में प्रस्तुत किया गया। यदि वर्ष 99 में 
ग्रीन हाऊस गैसों में 60% कटोती कर दी जाती तो इससे विशेषकर अमीर 
देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता व वहां 
के अनेक उद्योगों के मुनाफे को क्षति पहुंचती, पर साथ ही अगली पीढ़ी 
का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल होती। आज 
अपना मुनाफा चाहिए या कल अपनी संतान की सुरक्षा - यह चुनोती भरा 
प्रश्न विशेषकर अमीर देशों के सामने वैज्ञानिकों ने रख दिया था। 


शीघ्र ही सब अमीर देशों की सरकारों ने अपना निर्णय भी सुना 
दिया। उने सभी ने मुनाफे के पक्ष में निर्णय लिया और अगली पीढ़ी की 
सुरक्षा को ठुकरा दिया। किसी भी सरकार ने वैज्ञानिकों के 60 प्रतिशत 
कटोती के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, बाद में जो कम 
किए गए लक्ष्य रखे गये उनकी भी अनेक सरकारों ने अवहेलना की व 
संयुक्त राज्य अमेरिका में तो 499। और 997 के बीच कार्बनडाइक्साईड 
की निकासी में महत्वपूर्ण वृद्धि ही हो.गई। इस विषय पर नवीनतम 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (क्योतो, 997) में मात्र लगभग 5% कटोती की 
बात स्वीकार की गई। 


पर्यावरण संरक्षण के बारे में इतना शोर मचाने के बावजूद अन्य क्षेत्रों 
में भी रिथति आने वाली पीढ़ी की दृष्टि से काफी खराब होती जा रही है। 
अनेक नदियां असहनीय रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। अनेक गांवों का जल 
स्तर बहुत नीचें जा चुका है और कृषि भूमि की उर्वरता बहुत कम हो चुकी 
है। यह सब तो जीवन का आधार है जो मिंट रहा है। तो हम अगली 
पीढ़ियों को विरासत में क्‍या दे रहे हैं? उनके लिए जीवन का कैसा उपहार 
हम छोड़ रहे हैं? 


जीवन की सुरक्षा का एक अन्य पक्ष विध्वंसकारी हथियारों व 
विशेषकर नाभिकीय हथियारों के जखीरे से संबंधित है। विश्व के नेताओं 
ने कहा कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है व निरस्त्रीकरण का शोर भी खूब 
मचाया गया। इसके बावजूद मानवीय विकास रिपोर्ट 4997 के अनुसार 
इस समय नाभिकीय हथियारों के जो भंडार जमा हैं उनकी विस्फोटक 
शक्ति इस शताव्दी के तीन सबसे बड़े युद्धों में इस्तेमाल किए गए सभी 
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विस्फोटकों से 700 गुणा अधिक है। सुरक्षा का क्‍या यही उपहार हम भावी 
पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते है? 


यह तो हमारे दोहरे मूल्यों के दो पक्ष हैं। और भी कितनी ही अन्य तरह 
से दोहरी बातें कर हमने युवा पीढ़ी को अनिश्चय व अवसाद का उपहार दिया 
है। हम खुद ही केबल टीवी आदि के बहाने अश्लीलता के प्रसार का पूरा 
इंतजाम करते हैं और जब युवा पीढ़ी इस कारण बिगड़ने लगती है तो हम उसे 
ही दोष देते हैं। हम उसे बेहद प्रतियोगी तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उस 
पर तरह-तरह के दबाव डालते हैं व जब यह तनाव कई तरह के विकृत रूपों 
में प्रकट होने लगता है तो हम फिर उसी को दोष देते हैं। टूटते-बिखरते 
परिवारों व अनिश्चित संबंधों का जितना तनाव इस पीढ़ी को झेलना पड़ा है 
उतना शायद पहले किसी अन्य पीढी को नहीं। 


यही कारण है कि बाहरी तौर पर मौजमस्ती व सुख-सुविधाओं में डूबी 
हुई युवा पीढ़ी भी अंदर ही अंदर तनाव व अवसाद से त्रस्त है। संयुक्त राज्य 
अमरीका के किशोर वर्ग की हालत पर एक 37 सदस्यीय आयोग ने कुछ 
वर्ष पहले यह जानकारी देकर चौंका दिया कि 8 में से एक किशोर/किशोरी 
ने किसी न किसी समय आत्महत्या का प्रयास किया है। (देखें थर्ड वर्ल्ड 
रीसर्जेस, अंक 2, यह जानकारी पहले न्यूयार्क टाईम्स में प्रकाशित हुई 
थी )। इसी तरह आस्ट्रेलिया पर 'गार्डियन' समाचार पत्र में प्रकाशित एक 
रिपोर्ट में बिल हुल्टन ने बताया है कि आस्ट्रेलिया के दस प्रतिशत युवाओं 
ने किसी न किसी रूप में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है या उसका 
प्रयास किया है। 


आधिपत्य के संबंधों पर आधारित इस दुनिया में युवा पीढ़ी ने सहा है 
त्ों विद्रोह भी किया है, जिसके कारण परिवार का संकट और बढ़ा व समाज 
में हिंसक प्रवृतियां भी फैली हैं। कई बार उनके विद्रोह ने बहुत विकृत रूप 
नें लिया है। एक गलती ने दूसरी उससे भी बड़ी गलती को जन्म दिया है। 
अत: यह जरूरी हो गया है कि नई पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारियों और उससे 


हमारे संबधों पर नए सिरे से, पूरी ईमानदारी से पुर्नविचार किया जाए। 
७ ७ ७ 
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5. पुरूष और महिला के संबंध 


विश्व में नाहक ही बहुत बड़े पैमाने पर दुख-दर्द उत्पन्न करने का एक 
प्रमुख कारण है महिलाओं से होने वाला बहुतरफा अन्याय 4 अत्याचार। 
स्वास्थ्य, पोषण व अन्य स्तरों पर महिलाओं से भेदभाव के कारण अनेक देशों 
में महिलाओं की मृत्यु दर में कृत्रिम रूप से अधिकता आ गई है और संयुक्त 
राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार इस कारण 0 करोड़ महिलाएऐं “गायब! हैं. 
(अथवा जितनी महिलायें पुरूषों की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए थी, 
उनमें 0 करोड़ की कमी है)। 


निरक्षर महिलाओं की संख्या पुरूषों से दुगुनी है। सम्पति के अधिकार 
में व अनेक अन्य कानूनों में उनके विरूद्ध भेदभाव होता -है। गरीबी की मार 
महिलाओं को अधिक सहनी पड़ती है। भारत जैसे देशों में असहाय विधवाओं 
की स्थिति सबसे विकट है। इसके अतिरिक्त पुरूषों द्वारा अनेक महिलाओं 
का परित्याग कर उन्हें असहाय छोड़ दिया जाता है। आर्थिक मजबूरी के 
कारण पुरूषों के दीर्घकालीन प्रवास में भी महिलाओं का बोझ बहुत बढ़ 
जाता है। भारत और बंगलादेश में लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे 
हैं जिनमें महिलाओं को ही सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। प्रतिवर्ष 
लगभग 585000 महिलाओं की मृत्यु बच्चों से जन्म से जुडी स्वास्थ्य 
समस्याओं के कारण होती हैं। 


महिलाओं के विरूद्ध हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर होती है। मानवीय 
विकास रिपोर्ट 995 ने चार विकासशीन देशों से प्राप्त अध्ययनों से 
निष्कर्ष निकाला कि दो तिहाई या उससे अधिक विवाहित महिलायें घरेलू 
हिंसा का शिकार होती हैं, व इसी रिपोर्ट ने चार विकसित देशों के प्राप्त 
अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला कि यहां अपने 'भीवनकाल में छः: में से एक 
महिला बलात्कार का शिकार बनती है। इतना ही नहीं, पांच विकसित और 
एक विकासशील देशों के अध्ययनों से पता चला है कि एक तिहाई 
महिलाओं ने बचपन या किशोरावस्था में यौन शोषण की शिकायत की। 


ओ. ई. सी. डी. नाम के अमीर देशों के समूह में विश्व की लगभग 
6% जनसंख्या रहती है। यहां एक वर्ष में ववस्क महिलाओं से बलात्कार 
के 29000 मामले रिपोर्ट किये जाते हैं। वास्तविक बलात्कार के मामले 


। 
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रिपोर्ट किये गये मामलों से कहीं अधिक माने जाते हैं। फिर भी यदि केवल 
इस आधार पर विश्व स्तर का अनुमान लगाया जाए तो एक वर्ष में विश्व 
में लगभग आठ लाख बलात्कार होते हैं। 


इतने बड़े पैमाने के अत्याचार के विरूद्ध महिलायें असरदार ढंग से 
आवाज न उठा सकें अत: राजसत्ता में उनकी भागेदारी सदा कम ही रखी 
गई है। आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें विश्व की संसदों में 
मात्र 0 प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं और राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों में मात्र 5 प्रतिशत 
स्थान प्राप्त हैं। 


महिलाओं की इस रिथिति का एक प्रमुख कारण यह है कि पुरूषों ने 
महिलाओं से अपने संबंध को बहुत हद तक एक आधिपत्य के संबंध के रूप 
में देखा है | निश्चय ही इसके अपवाद हैं, कई पुरूष इस प्रवृति से ऊपर 
उठ सकें हैं और अनेक पुरूषों ने निरवार्थ भाव से महिलाओं की रक्षा के 
लिए बड़े - बड़े बलिदान भी दिये हैं । किन्तु फिर भी ये अपवाद ही हैं और 
मुख्य प्रवृति तो आधिपत्य की ही रही है | यह एक विडंबना है कि सृष्टि को 
बनाये रखने का भार जिन महिलाओं ने अपने ऊपर लिया और इसके कारण 
कुछ शारीरिक विशेषताओं को भी ग्रहण किया, उसे भी एक कमजोरी का 
रूप देकर उनपर आधिपत्य के संबंध को और पुख्ता बनाने की कोशिश की 
गई। 


यह आधिपत्य की भावना दैनिक पारिवारिक जीवन मे कितना हिंसक 
रूप ले सकती है, इसका पता उन विभिन्‍न देशों में हुए सर्वेक्षणों से लगता 
है जिसके अनुसार 25% से 80% तक महिलाओं को घरेलू स्तर पर 
मार-पीट झेलनी पड़ती है । जर्मनी जैसे बहुत पढ़े-लिखे लोगों के देश में 
एक वर्ष में 40 लाख महिलायें घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं। फांस मे वर्ष 
4994 में 5000 महिलाओं की हत्या उनके पति (या पार्टनर) ने की। 


आधिपत्य के संबधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिस पर 
आधिपत्य स्थापित किया जाता है उसका नुकसान तो होता ही है पर साथ 
ही जो आधिपत्य करता है उसका भी नुकसान होता है | आधिपत्य के संबंध 
के अन्तर्गत जो भी अन्याय या अत्याचार करता है, वह अपराध बोध से ग्रस्त 
होता है या इस अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आप में 
संवेदनविहीनता लानी पड़ती है | इस प्रकिया में आधिपत्य स्थापित करने 
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वाले को भी जटिल किस्म का दुख: झेलना पड़ता है (जिसे वह कई बार 
स्वयं समझ नहीं सकता है) या जीवन की अनेक छोटी-छोटी लगनेवाली पर 
बहुमूल्य खुशियों से वंचित होना पड़ता है। 


महिला व पुरूष का संबंध पुरूष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अत: 
पुरूष को चाहिए कि महिलाओं की भलाई के साथ-साथ अपनी भलाई को 
सुनिश्चित करने के लिए वह आधिपत्य के संबंधों को त्याग दे तथा इसके 
स्थान पर समता व सहनशीलता का संबंध स्थापित करें । इसमें पुरूषों और 
महिलाओं की भलाई के साथ सारी दुनियाँ की भलाई है | महिलाओं को दबा 
कर रखने की प्रवृति के कारण विश्व कितनी ही ऐसी प्रतिभाओं से वंचित 
रह जाता है जिन्हें खिलने का अवसर नहीं मिला | 


जब आधिपत्य के संबंध व्यापक हो जाते हैं और यह प्रवृति स्वाभाविक 
सी लगने लगती है तो कभी कभी दूसरी ओर से भी आधिपत्य का प्रयास 
होता है। महिला - पुरूष के रिश्तों में भी आधिपत्य का संबंध सदा एकतरफा 
नहीं हैं, अपितु यदा कदा अवसर मिलने पर महिलाओं द्वारा भी आधिपत्य 
जताने के प्रयास होते हैं | चाहे किसी भी ओर से हो, आधिपत्य के संबंध 
कभी सुख शान्ति नहीं दे सकते हैं और इनसे मुक्त होकर ही पुरूष व 
महिलां दोनों गहरे व वास्तविक प्रेम का अहसास कर सकते हैं, उसे जी 
सकते हैं। इस स्थिति तक पहुचने का प्रयास जरूर करना चाहिये | 


आधिपत्य के संबंधों की एक अन्य जटिलता यह है कि यदि क, ख पर 
आधिपत्य का संबंध स्थापित करता है, तो ख प््रयः क के सामने अपने को 
असहाय सा महसूस कर अपनी कुढ़ता ग॒ पर निकालती .है व उस पर 
आधिपत्य करने का प्रयास करती है। इस प्रवृति के तहत कई बार एक 
महिला दूसरी महिला को नाहक की अपना शत्रु मान बैठती है जैसे 
सास-बहू-ननद जेठानी आदि के झगड़े प्रायः इस कारण उत्पन्न होते हैं। 
पुरूष आधिपत्यता के समाज में महिलायें अपनी कुंठित व आहत भावनाओं 
से उत्पन्न आक्रोश को एक दूसरे पर निकालती रहती है। इस हकीकत की 
और इससे उत्पन्न दुख - दर्द की सही व व्यापक समझ बनानी चाहिये । 
एक दूसरे के दुख - दर्द बढ़ाने के स्थान पर महिलाओं में एक दूसरे का 
दुख बांटने की व साझेदारी से इसे कम करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलना 
चाहिये । 
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इस सन्दर्भ में विशेषकर वृद्ध महिलाओं व विधवाओं की समस्याओं पर 
विशेष ध्यान देने की जरूरत है । उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने 
के लिए विशेष प्रयास करने आवश्यक हैं। इस ओर कुछ महिला आंदोलनों 
का जितना ध्यान जाना चाहिये था, उतना शायद नहीं गया है। पर हाल ही 
में विधवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्‍तर पर जानने समझने के कुछ 
प्रयास आरंभ हुए हैं। इसी तरह परित्यक्ताओं, विशेषकर दूर - दूर के गांवों 
में रहने वाली वे महिलायें जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है, की स्थिति 
पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 


महिला और पुरूष के संबंधों की सार्थकता और पूर्णता तो परस्पर गहरे 
प्रेम और विश्वास में ही हो सकती है एक बार ऐसे संबंध स्थापित हो जाये 
तो दोनों को बेहद प्रसन्‍नता और प्रेरणा के माहौल में रहने और काम करने 
का मौका मिलेगा। पूरी संभावना है कि महिलाओं की स्वाभाविक करूणा 
भावना पुरूषों को बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी तथा विशेषकर प्रकृति 
व अन्य जीव-जंतुओं के प्रति उन्हें अधिक संवेदनशील व दयालु बनायेगी । 
इस सपने को सच बनाने में पुरूषों व महिलाओं दोनों को प्रयास करने होगें, 
पर चूंकि अभी तक आधिपत्य के संबंध बनाने में ज्यादा गलतियाँ पुरूषों ने 


की हैं, अत: हालात सुधारने की ज्यादा जिम्मेदारी भी उन्हीं की है । 
७ ७ ७ 
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भाग 3 
निकट भविष्य के कार्य 


4. जरुरी है नया और नई तरह का राजनीतिक दल 


पिछले कुछ चुनावों के समय यह देखा गया है कि ऐसे अनेक लोग 
जो देश में बुनियादी सुधार चाहते हैं वे अपने को उत्साहित महसूस नहीं 
करते हैं। उन्हे लगता है कि जिस तरह का बदलाव वे चाहते हैं उस तरह 
के बदलाव को प्रतिबद्ध कोई राजनीतिक दल है ही नही। वे अपना वोट दे 
तो आते हैं,पर साथ ही आह भरकर कहते हैं कि जो कम बुरा लगा उसे ही 
वोट दे आये। अपने मन को सांत्वना देने के लिये वे एक-दो मीटिंगों का 
आयोजन भी कर लेते हैं जिनमें देश की बिगड़ती हालत पर वे कुछ और 
आहें भर लेते हैं। 


अब सवाल यह है कि ये बुनियादी सुधार चाहने वाले लोग कितनी देर 
तक आहें ही भरते रहेगें? देश और दुनियां बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे 
हैं और आहें भरने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अत: हाल ही में हुए 
लोकसभा के चुनावों के बाद उभरी अस्पष्ट स्थिति को एक नये राजनीतिक 
दल की स्थापना के लिए अनुकूल स्थिति मानते हुए उन लोगों को अभी से 
इस कार्य में जुट जाना चाहिए ताकि अगले चुनाव के समय आहें भरने के 
स्थान पर वे कोई उत्साहवर्धक और सार्थक कार्य करते हुए नजर आयें। 


राजनीतिक दलों की जो पहले ही भीड़ सी जमा हो गई है, यदि इस 


बुनियादी सुधार चाहने वाले राजनीतिक दल को उससे अलग पहचान बनानी 
है तो उसे पाँच महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। 


अधिकांश राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम को इस आधार पर तय 
करते हैं कि उन्हें किन वर्गों व जातियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है या हो 
सकता है। उसके बाद (या उससे पहले) वे यह भी ध्यान में रखते हैं कि 
उन्हे थेली (या आधुनिक समय मे सूटकेस या ब्रीफकेस ) कहां से प्राप्त होने 
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; 


हैं, नये राजनीतिक दल के लिये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 
वह उस सारे हिसाब-किताब को छोड़ दे तथा केवल इस आधार पर अपना 
कार्यक्रम तय करे कि जनसाधारण के दुख-दर्द के क्या कारण हैं और इस 
दुख-दर्द को दूर करने के लिये या कम करने के लिये क्‍या कदम उठाने 
जरूरी हैं, इस मुद्दे के विभिन्‍न पक्षों पर लंबी और तीखी बहस हो सकती 
है पर इस मुद्दे को कभी छोड़ना नहीं चाहिये, इससे कभी हटना व भटकना 
नहीं चाहिए। यह राजनीतिक दल हर तरह की संकीर्ण भावना से ऊपर उठ 
कर बस दुख-दर्द को कम करने को ही समर्पित हो तथा जनता को यह 
साफ़ नजर आए कि वास्तव में इस दल का कोई अन्य उद्देश्य या स्वार्थ 
नहीं है। जब आपसी बहस तीखी हो जाए और यह स्पष्ट न हो कि किसी 
विशेष दुख-दर्द के कारण को कैसे कम किया जाए तो इस बहस को जनता 
के बीच में ले जाकर लोगों से ही फेसला करवा लिया जाए और अपनी 
समझ को बेहतर बनाया जाए। 


दुख-दर्द को दूर करने या कम करने का इस राजनीतिक दल का 
कार्यक्रम पूरी तरह खुले दिल से बनाया जाए और उस पर यह सोच जरा 
भी हावी न होने पाये कि ज्यादा वोट कहां से मिलना है। उदाहरण के लिये ँ 
पशु-पक्षियों व कीट-पतंगों का एक भी वोट नही है पर वे दुख-दर्द महसूस 
करते हैं, अत: उनके दुख-दर्द को कम करने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया 
जाना चाहिए। इसी तरह हमारे देश के बाहर रहने वाले तरह-तरह के 
प्कटों से त्रस्त लोग भी हमारे देश के चुनाव में कोई वोट नहीं देते हैं। 
केन्तु इस राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जहां विदेश नीति की बात होगी 
गी वहां प्राथमिकता इसी बात को दी जाएगी कि विश्व के सबसे संकटग्रस्त 
औ्रर दुख-दर्द से त्रस्त लोगों को राहत पंहुचाई जाए व पूरे विश्व में गरीबी, 
वैषमता और जोर-जुल्म दूर करने के प्रयास आगे बढ़ें। 


इस राजनीतिक दल का कार्यक्रम बन जाए तो' उसके लिए दूसरी 
हत्वपूर्ण बात यह होगी कि वह सत्ता प्राप्त करने के लिए किन तरीकों को 
पनाए। इस बारे में भी उसे अन्य राजनीतिक दलों से अपनी अलग व स्पष्ट 
हचान बनानी होगी। इस नये राजनीतिक दल को अपनी कथनी और करनी 
नों से यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना होगा कि वह अपने कार्यक्रम को 
कयान्वित करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना तो चाहता है पर 
सके अतिरिक्त राज सत्ता के प्रति उसका दूसरा कोई मोह कतई नहीं है। 
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सार्थक और निस्वार्थ कार्य का वोट रूपी पुरस्कार कब मिलेगा, यह _ 
बहुत निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। फिर भी संभावना तो यही _ 
है कि यदि आदर्शों से समझौता नहीं किया गया तो वह दिन आज नहीं तो 
कल जरुर आयेगा। तब तक इस नये राजनीतिक दल को घेर्य रखना होगा 
और किसी तरह की बेताबी और जल्दबाजी से बचना होगा। विशेष कर 
चुनाव का समय नजदीक आने पर जो गलत तरह के समझौते करने की 
प्रवृत्ति हावी होती है उससे सावधान रहना होगा। सीधी सी बात यह है कि 
एक विशेष कार्यक्रम के प्रसार और क्रियान्वन के लिए निरंतर मेहनत और 
लगन से कार्य करना है, चाहे सत्ता के बाहर रहकर या सत्ता में रहकर। इस 
सीधे-सच्चे रास्ते पर चलते रहे तो हर दिन एक सफल दिन ही माना 
जाएगा, चाहे सत्ता मिले या न मिले। यदि वास्तव में इतना मोहमुक्त होकर 
यह दल कार्य करता रहे तो सबसे स्वाभाविक बात यही होगी कि एक दिन 
जनता स्वयं सिर आंखों पर बिठाकर उसे सत्ता तक पंहुचायेगी। यह इस दल 
के लिए एक चुनौती होगी कि सत्ता प्राप्त करने के बाद भी इतने ही निस्वार्थ 
भाव से सार्थक कार्य जारी रखा जाए। 


तीसरी और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात इस रांजनीतिक दल के 
लिए यह होगी कि वह पूरी तरह ईमानदार होने के साथ-साथ ईमानदार 
नजर भी आना चाहिये। उसे अपने पूरे आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार 
कर हर वर्ष प्रकाशित करना चाहिए। इस बारे में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए 
इस हिसाब-किताब के बारे में उठाये गये किसी भी सवाल का जवाब देने के 
लिए इस राजनीतिक दल को तैयार रहना चाहिए। इस दल के सभी 
पदाधिकारियों को व प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को अपनी संपत्ति व आय का वार्षिक 
विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराना चाहिए। 


चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि दल की आंतरिक कार्य प्रणाली सही 
अर्थों में लोकतांत्रिक होनी चाहिए और सबसे निचले स्तर पर कार्य करने 
वाले दल के कार्यकर्त्ता में भी यह विश्वास उत्पन्न होना चाहिये कि किसी 
तरह की सिफारिश या पैरवी के बिना केवल मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी 
के बल पर वह दल के सबसे शीर्ष के पद पर पंहुच सकता है या पहुंच 
सकती है। 


पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि दल मे महत्वपूर्ण पदों के 
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लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव करते समय और चुनावों के समय उम्मीदवारों 
का चुनाव करते समय उन वर्गों, समूहों व जातियों पर विशेष ध्यान दिया 
जाए जिन्हें अभी तक भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन 
में पीछे रखा गया है या दबाकर रखा गया है। अत: मजदूरों, छोटे किसानों, 
दस्तकारों, असंगठित क्षेत्र के अन्य संघर्षरत लोगों , दलितों, आदिवासियों, 
पिछड़ी जातियों के सबसे अभावग्रस्त हिस्सों पर विशेष ध्यान देना होगा 
ताकि उन्हें इस रातनीतिक दल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके और पूरे 
स्वाभिमान के साथ वे इसे अपना दल कह सकें। 


इसी सोच के तहत महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए। चूंकि महिलायें हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, अत: यह 
नीतिगत घोषणा आरंभ में ही कर देनी चाहिये कि चुनाव के समय इस 
राजनीतिक दल के उम्मीदवारों में से पचास प्रतिशत महिलाओं को दिये 
जाएंगे। इस तरह की दो टूक घोषणाओं के आधार पर यह दल यह विश्वास 
उत्पन्न कर सकता है कि इस दल में अनिश्चित और अस्पष्ट वायदे नही 
किये जाते हैं। 


यदि महिलाओं और गरीब वर्ग के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां 
सॉंपनी है तो इसकी तैयारी काफी पहले से करनी पड़ेगी। सावधानी से ऐसे 
लोगों का चुनाव पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योग्यता और 
ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए व उन्हे भरपूर प्रशिक्षण का अवसर 
मिलना चाहिए ताकि जब भी वे संसद में या विधान सभाओं में जाएं तो एक 
बेहद सार्थक और असरदार भूमिका वे निभा सकें। 


इसी तरह नई पीढ़ी के सदस्यों और युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। वर्त्तमान समय में तेजी से बिगड़ते पर्यावरण के कारण एक बहुत 
महत्वपूर्ण मुद्दा यह बन रहा है कि अगले चार-पांच दशकों में कहीं पर्यावरण 
इतना तो नहीं बिगड़ जाएगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, कहीं-कहीं तो 
अस्तित्व मात्र के लिए, एक गंभीर संकट बन जाएगा। जो आज की युवा 
पीढी है उसे अपने जीवन-काल में ही इस स्थिति का सामना करना पड़ 
सकता है। इस तरह के बहुत जरूरी सवालों पर, उन मामलों पर जहां 
बिगड़ती स्थिति को बहुत स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है, अगले चार-पांच 
दशकों की स्थिति और संभावनाओं पर व्यापक चिंतन-मनन होना चाहिए 
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और उससे जो निष्कर्ष निकले उन्हें नीतियों में समुचित स्थान मिलना 
चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में युवा वर्ग की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है 
क्योंकि यहँ उनके अपने भविष्य से जुड़े अहम सवालों के जवाब ढूंढने की 
प्रक्रिया है। इन महत्वपूर्ण सवालों से वास्तव में न्याय तो केवल वही 
राजनीतिक दल कर सकता है जिसमें संकीर्ण स्वार्थों और सस्ती लोकप्रियता 
से ऊपर उठकर दुख-दर्द के वास्तविक और गहरे कारणों को पहचानने की 
क्षमता है। इस तरह युवा वर्ग को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि 
उनके भविष्य की वास्तव मे सबसे अधिक चिंता किस राजनीतिक दल को 
है। 


वास्तव में महिलायें हों या युवा पीढी, आदिवासी हों या दलित, 
अधिकांश राजनीतिक दलों ने उनसे वास्तव में न्याय करने के स्थान पर 
कुछ अल्पकालीन लाभ जुटा कर या वायदे कर वोट बटोरने के प्रयास ही 
किये हैं। जिन राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए संसद में 33 प्रतिशत 
आरक्षण की वकालत की थी, उन्होने भी क्‍या हाल ही में अपने उम्मीदवारों 
की सूची जारी करते हुए 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं को दिये? इस तरह 
के दोहरे मूल्यों के रथान पर यदि इन उपेक्षित तबकों को नये दल में सच्ची 
व गहरी प्रतिबद्धता मिलेगी तो वे अवश्य ही उसकी ओर आकर्षित होंगे। 


यदि इन पांच महत्वपूर्ण शर्तों को निष्ठा से निभाने वाले किसी 
राजनीतिक दल की रथापना होती है तो निश्चय ही यह भारतीय रातनीति 
के लिये एक बेहद सार्थक कदम होगा और जनता द्वारा इस कदम का 
रवागत किया जाएगा। इस राजनीतिक दल से यह उम्मीद भी है कि वह 
ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम करे जो अन्य राजनीतिक दलों के लिए 
एक चुनौती होगी कि वे भी अपने-अपने दल में अधिक ईमानदारी व 
मारदर्शिता लाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। इस तरह पूरी भारतीय राजनीति 
के लिए इस तरह के आदर्शवादिता में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल 
की स्थापना एक अच्छा कदम होगा। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कह सकते 
हैं कि यह आदर्शवादिता यहां चलने वाली नहीं है, पर हमें तो यह लगता 
है कि आज सबसे अधिक जरुरत आदर्शवादिता की ही है। 

७ ७ ७ 
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2. अगले पांच वर्षों की प्राथमिकतायें 


यदि हम अपने देश के लोगों के दुख-दर्द , उनकी आजीविका में आ 
रही कठिनाईयों, उनकी गरीबी और अभाव के सबसे आधारभूत, सबसे 
बुनियादी कारणों तक पंहुचना चाहें तो ये कारण दो ही हैं-सामाजिक 
आर्थिक विषमता और पर्यावरणीय विनाश। समस्‍यायें और भी हैं, उनकी एक 
लंबी सूची बनाई जा सकती हैं, पर अपनी प्राथमिकतायें तय करते वक्‍त हमें 
इन दो समस्याओं के बारे में पहले सोचना पडेगा। देश के किसी कोने के 
किसी गरीब, अभावग्रस्त परिवार को आप चुन लीजिये-90 प्रतिशत तक 
यही संभावना होगी कि उसकी समस्याओं का कारण विषमता या पर्यावरणीय 
विनाश या ये दोनों हैं। 


दुख की बात यह है कि इन दोनों बुनियादी समस्याओं को लेकर ही 
शायद सबसे अधिक पाखंड होता रहा है। जहां असरदार कार्यवाही की 
जरुरत सबसे अधिक है, वहीं ढोंग की पराकाष्ठा देखी गई है। 


हमारे जैसे कृषि-प्रधान देश में गरीबी दूर करने का सबसे असरदार 
उपाय भूमि-सुधार है, इस बुनियादी सच को सरकारी भवनों की छत से ही 
अनेक विशेषज्ञ चिल्ला-चिल्ला कर कह चुके हैं। पर अधिकांश जिलो में हमें 
भूमि-सुधार के नाम पर वास्तव में क्या दिखाई पड़ता है? संबंधित सरकारी 
अधिकारी के हाथ में सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गई या प्राप्त होने 
वाली भूमि की एक सूची होती है जो आरंभ के सरकार के अपने अनुमानों 
से भी प्राय: बहुत कम होती है। इस थोड़ी सी जमीन के कोर्ट-कचहरी के 
मामलों से ही यह अधिकारी बौखलाया होता है जबकि लाखों भूमिहीनों को 
जमीन मिलने का इंतजार है व अनेक छोटे किसानों के हाथ से भूमि छिन 
रही है। 


यदि भूमि-सुधार के कार्य को वास्तव में असरदार बनाना था तो 
अधिकारियों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर इधर-उधर सीलिंग की भूमि छांटने के 
लिए भटकने की कोई जरुरत नहीं थी। गांव का बच्चा-बच्चा जानता है कि 
जमीन पर मेहनत कौन करता है और उसकी कमाई कौन खाता है। 
भूमि-सुधार का सीधा सा कार्यक्रम यह है कि जो परिवार अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए जमीन पर आश्रित है, उसे जीवन-निर्वाह के अनुकूल जमीन 
उपलब्ध कराई जाए और जमीन पर मेहनत किये बिना जितने भी लोग 
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उसकी कमाई खा रहें हैं, उनसे पहला हक उसका मानना चाहिए जो जमीन 
पर अनेक वर्षों से, अनेक पीढ़ियों से मेहनत कर रहा है। यह एक अजीब 
बात है कि जो लोग व्यापार, नौकरी, ठेकेदारी आदि से अच्छी-खासी 
आमदनी प्राप्त कर रहें हैं, वे भी बिना कुछ मेहनत किए गांव की जमीन से 
आमदनी प्राप्त करते रहते हैं जबकि जो लोग वास्तव में उस जमीन पर 
अपनी मेहनत से अन्न उपजाते हैं, वे प्राय: भूख और कुपोषण से पीड़ित पाये 
जाते हैं। | 


भारतीय गांवो में एक बुनियादी सुधार यह चाहिए कि हर परिवार को 
कुछ न कुछ संसाधन आधार अवश्य मिलना चाहिए। यदि खेती के लिए 
जमीन मिल सके तो बढ़िया है, किसी कारण उसकी कमी हो तो तालाब, 
पोखर, वन, लघु उपज, लघु खनिज आदि जो भी आजीविका प्राप्त करने 
के संसाधन है, उनमें से किसी न किसी के माध्यम से हर मेहनतकश 
परिवार को स्वाभिमान से संतोषजनक आजीविका प्राप्त करने का अधिकार 
प्राप्त होना चाहिए। 


जितना पाखंड भूमि-सुधारों के नाम पर हुआ है, लगभग उतना ही 
दस्तकारियों व कुटीर उद्योगों के नाम पर हुआ है। हम गांधी जयंती के दिन 
खादी की बिक्री पर विशेष छूट देकर संतोष कर लेते हैं, पर वर्ष क॑ शेष 
364 दिन निरंतर ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिनसे दस्तकारियां तबाह हो 
रही हैं और तरह-तरह के शानदार हुनर वाले दस्तकारों को रिक्शा खींचने 
के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कल्पना कीजिये कि एक हरे-भरे वन पर 
बुल्डोजर चला कर उसे तबाह कर दिया जाए, बस एक कोने में थोड़े से 
गुलाब के फूल लगा कर उसे बचा लिया जाए और फिर पर्यटकों को सिर्फ 
यह कोना दिखा कर कहा जाए कि देखो हमने कितना अच्छा वन संरक्षण 
किया है। दस्तकारियों के प्रति हमारी नीति ऐसी ही है। एक ओर प्रतिकूल 
नीतियों से हम लाखों जुलाहों, कुम्हारों, चर्मकारों आदि को तबाह कर रहे 
हैं, दूसरी ओर थोडे से खूबसूरत इम्पोरियम सजाकर हम गुमान कर रहे हैं 
कि वाह, हमारे यहां कितने खूबसूरत शिल्प हैं। जब दस्तकारियों को 
जनसाधारण के दैनिक जीवन से तो अलग किया जाएगा और केवल पर्यटकों 
या विदेशियों के आकर्षण का केन्द्र बनाया जाएगा, तो आजीविका के 
साधन के रूप मे उसका कोई स्थाई आधार नहीं बन पायेगा और अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में उतार-चढ़ाव व बिचौलियों की लंबी श्रृंखला के नाज-नखरों के बीच 
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दस्तकार भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेंगे। अत: जरुरत इस बात की 
है कि दस्तकारियों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों को जनसाधारण के जीवन से 
महत्वपूर्ण व स्थाई तौर पर जोड़ कर रखा जाए व उन्हें महात्मा गांधी के 
वास्तविक विचारों के अनुरूप अर्थव्यवस्था मे एक बहुत महत्वपूर्ण रथान दिया 
जाए। 


यदि भूमि-सुधार, संसाधन-आधार और दस्तकारियों संबंधी ये असरदार 
कदम उठाये जायें तो गांवों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में हम 
वास्तव में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। पर साथ ही यह बहुत जरुरी 
है कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को निरंतर महत्व दिया जाए। यदि जल, 
जंगल, जमीन, संबंधी विषमता को दूर करने के प्रयास तो किये जाते हैं पर 
साथ में संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह संसाधन-आधार कुछ 
ही वर्षों में नष्ट हो सकता है। यदि आजीविका का टिकाऊ और स्थाई 
आधार खोजना है, केवल इस पीढ़ी की नहीं अगली पीढ़ी की भी चिंता करनी 
है, तो पर्यावरण सरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। 


अब तक एक प्रमुख समस्या यह रही है कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य 
को गरीब लोगों की समस्याओं से अलग रखा गया है। जब वन-विभाग या 
वन्य जीव विभाग को वनवासियों से सहयोग के नाम पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों से लाखों डालर मिलते हैं, तब वह वनवासियों या ग्रामवासियों के 
सहयोग का बहुत गुणगान करते हुए उन्हें अपने प्रोजेक्टों से जोड़ने का 
थोड़ा-बहुत वास्तविक प्रयास करते हैं या कम से कम कुछ आडबम्बर तो करते 
ही हैं, पर अधिकांश अन्य स्थानों पर उनकी भूमिका छोटे किसानों विशेषकर 
आदिवासियों को हैरान-परेशान करने की व उनके द्वारा कई वर्षों से जोती 
जा रही भूमि से विस्थापित करने की होती है। इस स्थिति में वन संरक्षण में 
जनसाधारण का सहयोग कैसे मिल सकता है? इस विसंगति को दूर करना 
बहुत जरुरी है और वन-अधिकारियों को सही अर्थों में वनवासियों व ग्रामीण 
जनसाधारण का मित्र बनना होगा। 


प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि विषमता दूर करने के कार्य को 
और पर्यावरण संरक्षण के कार्य को जमीनी स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा 
जाए। इसके लिए हमें विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनायें रथानीय लोगों की 
भरपूर भागेदारी से बनानी होंगी जिनके द्वारा रथानीय संसाधनों के आधार, 
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पर यहां के सब निवासियों के टिकाऊ जीवन-निर्वाह की व्यवस्था हो सके 
तथा पर्यावरण का संरक्षण साथ-साथ हो। यदि इस तरह का कार्य हम 
ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकें, तो गांव सही अर्थो में हमारी अर्थव्यवस्था की 
बुनियाद बन जाएंगे व महानगरों में अधिक आबादी के दबाव, स्लम बस्तियों 
के प्रसार व प्रदूषण में वृद्धि को हम वास्तव में रोक सकेंगे। 


गांवो में इस तरह के बुनियादी बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास बहुत 
आवश्यक है। विशेषकर जल संरक्षण जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो सामूहिक 
प्रयास के बिना हो ही नहीं सकते हैं। अत: ग्रामीण सामुदायिक जीवन के 
बिखराव को रोकना होगा। पंचायती राज की सबसे उपेक्षित संस्था ग्राम सभा 
है, इस ग्राम सभा को ही अब अधिक महत्वपूर्ण और सशक्त बनाना होगा। 
गांववासियों की आजीविका और गांव के पर्यावरण संबंधी निर्णय ग्राम सभा 
की सहमति के बिना और ग्राम सभा में पर्याप्त व खुली बहस के बिना नहीं 
लिये जाने चाहिए। तभी आजीविका और पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। 


जब हम आर्थिक सामाजिक विषमता दूर करने की बात करते हैं तो 
इसमें आर्थिक शोषण को दूर करने के साथ-साथ सब तरह के सामाजिक . 
स्तर के भेदभाव को दूर करना भी सम्मिलित हैं, चाहे यह लिंग के आधार 
पर हो या जाति के आधार पर। जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं 
मिलते हैं, तब तक सार्थक सामाजिक बदलाव आ ही नहीं सकता है। इसी 
तरह जब तक सदियों से दबा कर रखे गये दलित वर्ग को पर्याप्त अधिकार 
व अवसर नहीं मिलते हैं, तब तक सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार 
संकीर्ण बना रहेगा और तरह-तरह की उपलब्धियों की जो संभावनायें हमारे 
देश में मौजूद हैं, उन्हें हम कभी प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इन संभावनाओं को 
प्राप्त करे की जरुरी शर्त्त यह है कि किसी भी तरह के भेदभाव के 
आधार पर जिन्हें अभी तक कम अवसर मिले हैं, उन्हें भविष्य में अधिक. 
अवसर दिये जाएं। किसी भी देश या समाज के लिए इससे अधिक खूबसूरत 
और दिल तक खुशी पहुंचाने वाला और कोई दृश्य नहीं हो सकता बजाय 
इसके कि जो अब तक दबा कर रखे गये, जो पीछे रखे गये, वे आगे आयें 
और अपनी बाजुओं के दम से पूरे समाज को नई शक्ति दें। 


किन्तु जो पहले से आगे रहे हैं क्या उनमें इतनी मर्यादा और गरिमा 
है कि वे खुशी-खुशी इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? यदि नहीं तो एक 
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व्यापक सामाजिक समझ बनाकर यह रजामंदी पैदा करनी होगी, ऐसा माहौल 
बनाना ही होगा जिसमें सामाजिक समता के महान लक्ष्य को गरिमा से 
स्वीकार किया जाए और उत्साह से आगे बढाया जाए। 


एक अन्य क्षेत्र जहां एक बेहतर माहौल बनाना इतना ही जरुरी है वह 
है सांप्रदायिक सदभाव का क्षेत्र। चाहे किसी भी दल या दलों की सरकार 
बने, यह हमारे देश की एक बुनियादी हकीकत है कि यदि वास्तव में शान्ति 
ओर एकता स्थापित करनी है तो हमें अपने धर्म की राह पर चलते हुए अन्य 
सभी धर्मों की इज्जत भी करनी चाहिए। जितना हम अन्य धर्मों की इज्जत 
करना सीखेंगे, उतने ही अधिक अवसर हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक 
बनाने के मिलेंगे, क्योंकि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सीखने के लिए हमें 
मिलता रहेगा। वह भारत ही सबसे खूबसूरत होगा जिसमें दीवाली की खुशी 
भी हमें मिले और ईद की भी, जिसमें हम गुरू ग्रंथ साहब का ज्ञान भी प्राप्त 
करें और बाईबल का भी, गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग से भी हम प्रेरणा प्राप्त 
करें और महावीर जैन के अपरिग्रह के सिद्धान्त से भी। 


धार्मिक भेद-भाव को दूर कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना अपने 
आप में एक बेहद सुखदायी कार्य हैं, पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में यह 
और भी जरुरी हो गया है जब साम्राज्यवाद नये तेवर में है और सुरक्षा के 
स्तर पर भी अनेक खतरे हैं। विशेषकर इस स्थिति में हर तरह के भेदभाव 
और नफरत को समाप्त कर देश के सब लोगों की एकता स्थापित करना 
और भी जरुरी हो जाता है। जरा सोचिये तो सही, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेंटेट 
के कानूनों की लड़ाई, विदेशी कर्ज के बोझ की लड़ाई , अपने किसानों के 
हकों की लडाई (और ये लड़ाईयां बहुत जरुरी हैं) को हम केसे चला पायेंगे 
यदि हमारे अपने देश में हो रहे दंगे ही हमें कमजोर करते रहेंगे? अत: विश्व 
में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए व गरीब देशों के हकों के सघंर्ष 
में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने देश में सांप्रदायिक सदभाव पर 


आधारित एकता स्थापित करना जरुरी है। 
७ ७ ७ 
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भाग 4 
आंदोलनो के आपसी संबंध 
१. समाजवादी राजनीति का व्यापक आधार 


भारतीय राजनीति के सिद्धान्तों और आदर्शो से निरंतर दूर होते जाने 
के बावजूद देश में गरीब लोगों की अधिकता के कारण अधिकांश राजनीतिक 
दल कम से कम कागजी तोर पर गरीबी और आर्थिक विषमता को कम 
करने के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं। अपने को -समाजवादी और साम्यवादी 
कहने वाले राजनीतिक दल तो ऐसा करते ही हैं, अधिकांश अन्य राजनीतिक 
दलों को भी कम से कम एक ओऔपचारिकता के स्तर पर तो यह प्रतिबद्धता 
जाहिर करनी ही पड़ती है। अत: भारतीय राज़नीति की सार्थकता को बढ़ाने 
का एक जरुरी हिस्सा यह है कि समाजवाद या आर्थिक समता पर आधारित 
सोच के सैद्धान्तिक आधार को और स्पष्ट किया जाए। इस प्रयास के 
अन्तर्गत भी सबसे ज्यादा जरुरत इस बात की है कि सार्थक विकल्पों की 
तलाश में जो अनेक नये आंदोलन उभर रहे हैं, उनकी तालमेल आर्थिक 
समता के आंदोलन के साथ केसे स्थापित की जाए। 


इस सन्दर्भ में प्रायः सबसे पहला सवाल यही उठाया जाता है कि 
आर्थिक समता की मांग के साथ पर्यावरण संरक्षण की मांग का क्या संबंध 
है? व्यवहारिक स्तर पर कुछ आंदोलनों ने इन मांगों में समन्वय के प्रयास 
किये है। उदाहरण के लिए शहीद शंकर गुहा नियोगी ने मुख्य रुप से मजदूर 
आंदोलन चलाते हुए मजदूरों के स्वास्थ्य पर फैक्ट्रियों के प्रदूषण के 
दुष्परिणाम को पर्याप्त महत्व तो दिया ही, साथ ही जल प्रदूषण द्वारा 
आसपास के गांवों की तबाही, बड़े बांध के रथान पर छोटी सिंचाई 
परियोजनाओं की सार्थकता व प्राकृतिक वनों के स्थान पर प्लांटेशन लगाने 
के नुकसान जैसे विषयों को भी अपने आंदोलन में स्थान दिया। नर्मदा 
बचाओ आंदोलन ने केवल विस्थापितों की समस्याओं और पर्यावरण की 
समस्याओं को ही नहीं उठाया, उसने बांध रथल के मजदूरों की चिंताजनक 
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स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया | 


समता के आंदोलन का भारतीय सन्दर्भ में मुख्य लक्ष्य यह है कि सब 
लोगों की बुनियादी जरुरतें पूरी हो। किन्तु साथ ही यह याद रखना जरुरी 
है कि बहुत से आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग अपनी बुनियादी जरुरतों को 
पूरा करने के लिये प्रकृति के विभिन्‍न रुपों पर अश्रित हैं। वे वनों से 
तरह-तरह के फल और अन्य खाद्य पदार्थ तथा औषधि प्राप्त करते हैं, 
नदियों से दैनिक जीवन के लिए पानी प्राप्त करने के अतिरिक्त वे मछलियां 
प्राप्त करते है। बस्तर के एक वन के बारे में मध्यप्रदेश आदिवासी कल्याण 
विभाग ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार आदिवासी इस वन से अपने 
भोजन के लिए 22 तरह के फल, 8 तरह के फूल, 4 तरह के पत्ते, 2 
तरह के कंद और १ किस्म के बीज प्राप्त करते हैं। इस तरह के वन को 
बचाना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरुरी है तो उस कमजोर आर्थिक वर्ग की 
कुछ बुनियादी जरुरतों की निशुल्क स्थाई आपूर्ति के लिए भी इस तरह के 
प्राकृतिक-वन को बचाना उतना ही जरुरी है। 


सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के सैंकड़ो गांवों में भटक कर यहां के 
लिए उपयुक्त नीतियों की तलाश की है और जब योजना आयोग को इस 
क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर एक दस्तावेज तैयार करना था तो उसने सुंदरलाल 
जी को ही विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया। उस समय उन्होंने इस 
लेखक को बताया था, “टिकाऊ और स्थाई अर्थव्यवस्था और कहीं से नहीं 
मिलेगी, यह पर्यावरण बचाने से ही मिलेगी।'' 


पिछले अनुभव से यही पता चला है कि यदि हम पहले वनों को 
उजड़ने दें, भूमि को बंजर होने दें, नदियों को प्रदूषित होने दें तथा भूजल 
को बहुत नीचे जाने दे तो बाद में बुनियादी जरुरतों को उपलब्ध कराना 
बहुत कठिन और महंगा सिद्ध होता हैं। साथ ही यह पूछना भी जरुरी है कि 
क्या स्वच्छ हवा में सोस लेना भी एक बुनियादी जरुरत नहीं है? क्या सूर्य 
की किरणों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाये रखने के लिए वायुमंडल 
के ऊपरी हिस्से में ओजोन की परत को बचाने के प्रयास को भी बुनियादी 
जरुरत का एक हिस्सा नहीं मानना चाहिये? 


अत: स्पष्ट है कि बुनियादी जरुरतों की टिकाऊ व्यवरथा के प्रयासों 
क्री और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को एक दूसरे का मित्र और हमसाथी 
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मानना चाहिए। इस विचार को पिछले एक दशक में नये स्रोतों से जबरदस्त 
समर्थन मिला है। वर्ष 997 में विश्व के सबसे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के 
अन्तर्राष्ट्रीय पैनल ने जलवायु में तेज बदलाव के संकट को कम करने के. 
लिए वायुमंडल में छोडी जा रही ग्रीनहाऊस गैसों विशेषकर कार्बनडायाक्साईड 
में 60 प्रतिशत कटौती की सख्त सिफारिश -की। इस सिफारिश का 
व्यवहारिक अर्थ यह है कि उद्योग और यातायात के प्रसार को पृथ्वी और 
उसका वायुमंडल एक हद तक ही सहन कर सकते हैं और इस त्तरह सब 
लोगों की बुनियादी जरुरतें प्राप्त कराने के लिए यह आवश्यक हो जाता है 
कि अमीर लोगों के अपव्यय को कम किया जाए। आर्थिक विषमता को कम 
करने का इतना स्पष्ट और सटीक पर्यावरणीय वैज्ञानिक आधार शायद पहले 


कभी नहीं मिला था। 


यदि इसके बावजूद ऐसी नीतियां अपनाई जा रहीं हैं जो पर्यावरण 
संरक्षण और कमजोर वर्ग की आजीविका में विरोध उत्पन्न करती हैं तो 
इसमें बस इन नीतियों का ही दोष है, कोई बुनियादी और सैद्धान्तिक विरोध 
नहीं है। सब लोगों की जरुरतों को पूरा करने और पर्यावरण का संरक्षण 
करने का रास्ता एक ही है। जब लोगों की बुनियादी जरुरतें पूरी होंगी, तभी 
वे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में जुट सकेंगे, दूसरी ओर जब जमीन, जल 
और जंगल को बचाया जाएगा, तभी लोगों की बुनियादी जरुरतें पूरी हो 
सकेंगी। जमीन और जंगल जिन लोगों की स्थाई आजीविका का आधार 
बनेंगे, वे ही सबसे पहले उनकी रक्षा के लिए जी-जान लगायेंगे। 


आर्थिक समानता के आंदोलन का जैसे पर्यावरण के आंदोलन सर 
नजदीकी रिश्ता है, वैसे ही विश्व शान्ति के आंदोलन से भी गहरा संबंध है 
आधुनिक शस्त्र इतने विनाशक हो गये हैं कि जहां-जहां इनका उपयोग युद्ध 
या आन्तरिक कलह में होता है, वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह उजड़ जार 
है और बडी संख्या में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं। इराक 
अफगानिस्तान, सूडान, एंगोला, मोजांबिक आदि ऐसे कितने ही देश हैं जा 
पिछले दो-तीन दशकों में युद्ध के कारण उत्पन्न अभावों से लाखों लोगों व 
मृत्यु हो चुकी है। खाड़ी के युद्ध में तो लगभग एक लाख इराकियों की मौः 
हुई , किन्तु उस के बाद उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाये गये (या बमबा'ः 
रे जो उसकी अर्थव्यवरश्ना तहस-नहस हुई थी) उसके कारण युद्ध के बा 
के वर्षों में लगभग पांच से दस लाख लोगों की मौत हुई। युद्ध और गृह यु 
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के के कारण खेत, उद्योग, अस्पताल, सरकारी कार्यालय सब उजड़ सकते हैं 
और इसका सीधा असर खाद्यान्न, दवाओं, चिकित्सा सुविधाओं, पीने के 
साफ पानी, वस्त्र, आवास के अभाव आदि के रुप में दिखाई देता है। 


अनेक युद्धों के मूल में किसी दूसरे देश या क्षेत्र के संसाधनों को 
 हड़पने की प्रवृत्ति होती है। अत: विश्व शान्ति का आंदोलन जब युद्ध का 
विरोध करता है तो वह साथ ही उन संसाधनों की रक्षा करता है जिसके 
आधार पर स्थानीय लोगों की जरुरतें पूरी होती हैं। 


युद्ध का तनाव बना रहने के कारण निरंतर नये हथियारों को प्राप्त 
करने की होड़ लगी रहती है, जिसे हथियार उद्योग अपनी ओर से उकसाता 
भी रहता है। विश्व में एक वर्ष में 800 अरब डालर का सैन्य खर्च हो रहा 
है जबकि (मानवीय विकास रिपोर्ट 997 के अनुसार) पूरे विश्व को स्वच्छ 
जल उपलब्ध कराने के लिये, सब तक बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण 
पहुंचाने के लिए 27 अरब डालर प्रति वर्ष और चाहिए जो अभी उपलब्ध 
नहीं हो रहे हैं। यदि सैन्य खर्च को 800 अरब डालर से आधा भी किया 
जा सके तो निश्चय ही सब तरह की बुनियादी जरुरतों को उपलब्ध करने 
के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। 


विश्व शान्ति का आंदोलन धर्म, रंग, जाति के आधार पर हिंसा का 
भी विरोध करता है और जैसा कि सब जानते हैं, सांप्रदायिक व जातीय 
हिंसा में सबसे अधिक चोट गरीब लोगों की रोजी-रोटी को ही पहुंचती है। 


यह आंदोलन हर तरह की तानाशाही का विरोध ओर लोकतंत्र का 
समर्थन करता है क्योंकि प्राय: तानाशाहियों में युद्ध की तरह अनेक बेगुनाह 
लोग मारे जाते हैं। किन्तु साथ ही तानाशाहियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और 
मनमानी के कारण अनेक लोगों को बुनियादी जरुरतों से वंचित होना पड़ता 
है तथा आर्थिक विषमता बढ़ती है। अत: लोकतंत्र के समर्थन द्वारा भी शान्ति 
आंदोलन समता के आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध होता है। 


यह संबंध भी एकतरफा नहीं है क्योंकि जहां भी लोग बड़े स्तर पर 
जीवन की आवश्यकताओं से वंचित होते हैं, वहां तरह-तरह के वैमवस्य और 
हिंसा की संभावना बढती है। अफ्रीका के कुछ देशों में जिस बड़े स्तर की 
हिंसा को जातीय हिंसा के रुप में प्रस्तुत किया गया है, उसके मूल में वास्तव 
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में अमीर देशों की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई व्यापक 
आर्थिक तबाही है जिसने भूख और अभाव से पीड़ित लोगों के बीच आपसी 
हिंसा की भूमिका तैयार की। 


एक अन्य आंदोलन जो विश्व स्तर पर काफी तेजी से उभर रहा है 
वह है अन्य जीव-जंतुओं की रक्षा का आंदोलन। समता के आंदोलन की मूल 
भावना है कि हर व्यक्ति दुख-दर्द महसूस करता है अत: हमे अमीर-गरीब 
के भेदभाव के बिना हर व्यक्ति की जरुरतों को पूरा करना चाहिए। इसी 
संवेदना को हम अन्य जीव-जंतुओं तक क्‍यों न ले जाएं? आखिर वे भी तो 
दुख-दर्द महसूस करते हैं। अत: दोनों आंदोलनों की मूल संवेदना एक ही है। 
फिर यदि आर्थिक विषमता कम होगी तो वनों व जल-स्रोतों को बचाना 
आसान होगा जिससे वहां रहने वाले सब जीवों को भी राहत मिलेगी। दूसरी 
ओर अनेक जीव-जंतु हमारी बुनियादी जरुरतों को पूरा करने में दीर्घकालीन 
स्तर पर मददगार रहे, अत: इस कारण भी उनके संरक्षण की चिंता करना 
जरुरी है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनसे अपनी जरूरतें प्राप्त 
करते समय निर्दयता न हो। 


एक जबरदस्त उभार का आंदोलन है महिलाओं के समान हकों और 
जागृति का आंदोलन व इसका तो आर्थिक समता के आंदोलन के लिए बहुत 
महत्व है। कई बार देखा गया है कि बुनियादी जरुरतों के मामले में भी 
लड़कियों व महिलाओं से भेदभाव होता है। अमरत्य सेन के पश्चिम बंगाल 
के गांवों में किये गये अध्ययनों में बालिकाओं से भेदभाव की स्थिति बहुत 
स्पष्ट रुप से देखी गयी। इतना ही नहीं, जहां स्पष्ट रुप से आय बढी है, 
वहां भी कई बार महिलाओं से अन्याय के कारण उनकी बुनियादी जरूरतें 
उपेक्षित रहती हैं। पंजाब के हरित क्रांति के दो अध्ययनों से यह पता चला 
कि कुछ गांवों में महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया पर उनके पोषण की 
स्थिति में सुधार नहीं हुआ। एक अन्य गांव में शराब का चलन बढ़ गया, 
पियक्कड़ पुरुषों के उत्पात बढ़ गये, दूसरी ओर महिलाओं पर काम का बोझ 
बढ़ गया व उनके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी पाई गई। 


पूरे विश्व में शिक्षा से वंचित महिलाओं की संख्या पुरुषों से दुगुनी है। 
जच्चा सुविधाओं व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण प्रतिवर्ष 
विश्व में 555000 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होती है। अमीर और गरीब 
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दोनों देशों में देखा गया है कि सबसे विकट आर्थिक रिथिति उन परिवारों की 
है जिनमे सारा आर्थिक बोझ महिलाओं को सहना पड़ रहा है। भारत में 
अधिकांश विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत विकट 
है। विश्व स्तर पर निर्धनता से प्रभावित महिलाओं के अनुमानों से पता चलता 
है (सन्दर्भ मानवीय विकास रिपोर्ट 995) कि पिछले दो दशकों में ग्रामीण 
क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 940 में 
संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्धन जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 40 
था, जो वर्ष 980 में बढ़कर 62 तक पहुंच गया। 


अत: आर्थिक समता पर आधारित किसी भी प्रयास को तभी सफल 
माना जाएगा यदि वह महिलाओं की उपेक्षा न करे। अनुभव से यह भी स्पष्ट 
हुआ है कि प्राय: महिलाओं का परिवार की आय पर अधिक नियंत्रण हो तो 
बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, बचत आदि की दृष्टि से आय का बेहतर उपयोग 
होता है। दूसरी ओर महिलाओं को समता और स्वतंत्रता मिलेगी तो परिवार 
की बुनियादी आवश्यकताओं को जुटाने में तथा शराब व जुए जेसी सामाजिक 
बुराईयों को दूर करने में उनकी अधिक असरदार भूमिका सामने आएगी। 


सामाजिक विखराव को रोकने, परिवारिक और समुदायिक जीवन को 
मजबूत करने और अपराधों को रोकने के जन-अभियान भी निरंतर महत्वपूर्ण 
होते जा रहे हैं। जहां-जहां परिवार टूटे हैं, वहां आर्थिक संकट भी विकट 
हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बच्चों में व्याप्त निर्धनता के बारे में 
अनुमान लगाया गया है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का कारण 
परिवारों की टूटन है। जो पैसा बच्चों व पूरे परिवार की खुशियों पर खर्च 
ग्ैता था, वही जब आपसी झगड़ो और कोर्ट-कचहरी पर खर्च होता है तो 
स॒ कारण खाते-पीते परिवारों में भी आर्थिक संकट आ सकता है। दो 
[हस्थियों को चलाने का खर्च हमेशा एक गृहरथी से अधिक होता है। दूसरी 
न्‍्लौर यदि परिवार में एकता हो (और संयुक्त परिवार हो तो और भी अच्छा) 
गो सब सदस्यों को कुछ न्यूनतम सुरक्षा मिली रहती हैं व आर्थिक विफलता 
शी स्थिति में भी उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। किसी 
मुदाय (जैसे गांव या मुहल्ले में) आपस में मिल बांट कर रहने की परंपरा 
| तो वहां सब लोगों की बुनियादी जरूरतों के पूरा होने की संभावना कहीं 
्॒धिक रहती है। 
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दूसरी ओर बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने के कारण उत्पन्न कुंठा 
और क्रोध में कई बार परिवार में हिंसा और टूटन का प्रवेश होता है। इसी 
कारण बहुत से लोग विशेषकर किशोर व युवा अपराध की अंधेरी दुनिया की 


। 


ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही यह भी सच है कि जिस समाज में अपराध 


बहुत बढ़ जाते हैं, वहां मेहनतकश लोगों के लिए अपने परिवार की जरुरतें 
जुटाना और कठिन हो जाता है। 


अत: स्पष्ट है कि समता का आंदोलन या सब लोगों की बुनियादी 
जरुरतों को जुटाने का प्रयास अनेक स्तरों पर अन्य सार्थक आंदोलनों व 
प्रयासों से जुड़ा है, इस समझ के आधार पर इन सब प्रयासों को जोड़ते हुए 
और समाजवाद को एक अधिक व्यापक परिभाषा देते हुए अधिक से अधिक 
लोगों के दुख-दर्द दूर करने का मार्ग खोजा जा सकता है। 


2. शान्ति आंदोलन की नई विशायें 


बेहद विनाशकारी शस्त्रों की उपलब्धि के साथ ही युद्ध से संभावित 
विनाशलीला का खतरा निरंतर बढ़ता ही गया है। प्रथम विश्वयुद्ध , द्वितीय 
विश्वयुद्ध और वियतनाम युद्ध में जितनी कुल विस्फोटक स्रामग्री का उपयोग 
हुआ था, उससे 700 गुणा विस्फोटक शक्ति आज के नाभिकीय हथियारों 
के भंडार के पास है। विश्व में प्रतिवर्ष 800 अरब डालर का सैन्य खर्च हो 
रहा है, जबकि गरीब देश बुनियादी जरुरतें उपलब्ध कराने के लिए जरुरी 
27 अरब डालर के लिए तरस रहे हैं। प्रति मिनट 5 लाख डालर का सेन्य 
खर्च आज विश्व में हो रहा है। पिछले एक दशक में युद्ध में बीस लाख बच्चों 
की मृत्यु हो चुकी है। (ये सभी आंकड़े मानवीय विकास रिपोर्ट से हैं) 


युद्ध से बढ़ते विनाश को रोकने के लिए विश्व में कई रुपों में और 
कई स्तरों पर एक शान्ति आंदोलन उभर रहा है। यह विश्व स्तर पर संगठित 
कोई एक आंदोलन नहीं है अपितु विभिन्‍न स्थानों पर अपने-अपने क्षेत्र की 
परिस्थितियों के अनुसार लोग तनाव और युद्ध को रोकने के लिए संगठित 
हो रहे हैं। साथ ही वे विभिन्‍न तानाशाहियों का विरोध कर रहे हैं और 
लोकतंत्र को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तानाशाहियों में युद्ध व गृह 
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युद्ध का खतरा अधिक रहता है अत: लोकतंत्र के लिए प्रयास से युद्ध रोकने 
में भी सहायता मिलेगी। 


दक्षिण एशिया में जहां इसकी विशेष जरूरत है वहां यह काफी 
कमजोर है। शान्ति आंदोलन सार्थक तो बहुत है पर अभी यह काफी 
कमजोर है। इसके रास्ते में अनेक कठिनाईयां हैं। अत: अपने प्रभाव क्षेत्र को 
बढ़ाने के लिए इसे अन्य सार्थक आंदोलनों से संबंध बनाने चाहिए और 
आपसी सहयोग की संभावनाये तलाशनी चाहिए। इतना तो स्पष्ट है कि 
विश्व में युद्ध का खतरा और सैन्य खर्च कम होने से लोगों की जरुरतें पूरी 
करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा, किन्तु इसके अतिरिक्त युद्ध की 
संभावना कम होने के और भी अनेक लाभ होंगे जिनके आधार पर अन्य 
सार्थक आंदोलनों और शान्ति आंदोलन में परस्पर गहरा सहयोग स्थापित 
किया जा सकता है। 


शान्ति आंदोलन का महिला आंदोलन से नजदीकी सहयोग हो सकता 
है क्योंकि महिलाओं पर योन अत्याचार सबसे बड़े पैमाने पर युद्ध और 
आंतरिक कलह के दौरान ही होते हैं। बंगलादेश की स्वाधीनता के युद्ध के 
समय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख 
से 4 लाख तक महिलाओं से पाकिस्तानी सेना व उनके सहयोगियों द्वारा 
बलात्कार किया गया। लगभग 25000 महिलाओं को इस कारण गर्भ ठहर 
गया व बहुत बड़ी संख्या में महिलायें यौन रोगों से पीडित हुई। बहुत सी 
महिलाएं बाद में अपने समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी व उनमें से 
अनेक ने आत्म-हत्या की। आतंक फेलाने के लिए बलात्कार को एक 
हथियार के रुप में इस्तेमाल करने का यह युद्ध एक ऐतिहासिक उदाहरण 
है। 


किन्तु युद्ध के समय बलात्कार का एक दूसरा रुप भी देखा गया है- 
जीत का जश्न मनाने के लिए किया गया बलात्कार। व937-38 में जापान 
के सैनिकों ने चीन के नानकिंग नगर पर कव्जा कर लिया। उन्हें आतंक 
फैलाने की तो अब कोई जरुरत नहीं थी पर जीत का जश्न मनाने के लिए 
उन्होने बलात्कार और यौन अपराधों का अंतहीन सिलसिला आरंभ कर 
दिया। इस एक ही शहर में जापानी आधिपत्य होने के एक माह के भीतर 
ही 20000 बलात्कार होने के आरोप की पुष्टि एक जांच ट्रिब्यूनल ने की 
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है। उनमें से अनेक महिलाओं से पहले निशुल्क मजदूरी करवाई गई , फिर 
बेहद बर्बर व्यवहार किया गया व अंत में इनमें से कुछ की विकृत ढंग से 
हत्या भी की गई। 


। 
द्वितीय विश्व युद्ध में आतंक फैलाने के लिए और जीत का जश्न 
मनाने के लिए दोनों तरह के बलात्कार के असंख्य उदाहरण है। दोनों ओर. 
की सेनाओं ने यह जुल्म किया, पर सबसे अधिक जर्मनी व जापान की _ 
सेनाओं ने किया। वियतनाम के युद्ध में अमरीकी सैनिकों के लिए व्यभिचार 
के बहुत बड़े अड्डे खोले गए पर यह उनके लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ 
और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर और बर्बर तरीके से यौन अपराध किए। 
कड़वी सच्चाई यह है कि अधिकांश युद्धों में कम या अधिक हद तक 
महिलाओं पर यौन अत्याचार हुए हैं। 


हाल ही में युद्ध के रूप में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिससे महिलाओं 
के पीड़ित होने की संभावना पहले से बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
आंकड़ों के अनुसार युद्ध में सैनिकों की अपेक्षा जनसाधारण के अधिक 
संख्या में मरने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और अब तो स्थिति यह है कि 
युद्ध में होने वाली 90 प्रतिशत मौतें आम नागरिकों की होती हैं। युद्ध के 
इस बदलते रुप में महिलाओं के उत्पीडन की संभावना कहीं अधिक हो गई 
है। वर्ष 4995 में विश्व में शरणार्थियों की कुल संख्या 4 करोड़ 60 लाख 
थी व इसमें से 80 प्रतिशत महिलाएं व बच्चे थे। अत: निश्चय ही शान्ति 
आंदोलन और महिला आंदोलन में सहयोग की संभावनाएं सदा से रही हैं व 
निरंतर बढ़ रही हैं। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सूसन ब्राउनमिलर ने लिखा 
है कि वियतनाम युद्ध के विरुद्ध जब संयुक्त राज्य अमेरिका में शान्ति 
आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कुछ 
नारीवादी संगठनों को भी कहा गया। इसके उत्तर में सूसन ब्राउनमिलर ने 
शान्ति आंदोलन के प्रतिनिधियों को कहा कि यदि यह आंदोलन वियतनाम 
में युद्ध द्वारा फैलाये जा रहे महिला अत्याचारों को एक प्रमुख मुद्दा बनाने को 
तैयार है तो वे इस आंदोलन में अपनी सीमित शक्ति लगाने को तैयार हैं। 
किन्तु शान्ति आंदोलन द्वारा इस मुद्दे को उस समय पर्याप्त महत्व नहीं दिया 
गया और इस तरह आपसी सहयोग की यह बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। 
इस तरह के अलगाव से दोनों तरह के प्रयास कमजोर होते हैं तथा दूसरी 
ओर परस्पर सहयोग से उन दोनों की शक्ति बढती है। 
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सामाजिक बिखराव, परिवार की टूटन और अपराधों को रौकने के 
प्रयास भी इन समस्याओं के बढ़ने के साथ एक अभियान या आंदोलन का 
रुप अनेक देशों में ले रहे हैं। इस अभियान की भी शान्ति आंदोलन से 
सामंजस्य करने और सहयोग करने की बहुत संभावनायें हैं। युद्ध अपने आप 
में सामाजिक बिखराव का एक बहुत बड़ा कारण है। युद्ध ऐसी परिस्थितियां 
पैदा करता है जिससे कितने ही परिवारों को अलग होना पड़ता है। युद्ध व 
आंतरिक कलह के कारण जब भी किसी देश का बंटवारा हुआ (चाहे वह 
जर्मनी हो, यूगोसलाविया या भारत) तो इस कारण लाखों परिवार भी टूट 
गए। 


सामान्य परिस्थितियों में भी सेना के सदस्यों को प्राय: परिवार से 
काफी समय के लिए दूर रहना पड़ता है। विशेषकर जिन देशों की सेनाओं 
ने दमनकारी व जुल्म की कार्यवाहियों में अधिक हिस्सा लिया है, उनके 
सदस्यों के घरेलू जीवन में भी हिंसक प्रवृत्तियां या अन्य विकृतियां आने की 
संभावना रहती है। टाईम पत्रिका में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार संयुक्त 
राज्य अमेरिका में पत्नी के प्रति हिंसा की जो दर अन्य परिवारों में है, 
उससे दुगुनी दर अमरीकी सैनिको के परिवारों में है। इसी पत्रिका के 
अनुसार खाड़ी युद्ध के एक तथाकथित “हीरो” (नायक) ने देश लोटकर 
कुछ समय बाद अपनी पत्नी व पांच वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। वियतनाम 
पर भयानक बमबारी करनेवाले एक अमरीकी वायुसेना के पायलट के बारे 
में बाद में रीडर्स डाईजेस्ट ने लिखा कि इस याद को भुलाने के लिए वह 
बहुत शराब पीने लगा और उसका पारिवारिक जीवन टूटने लगा। 


युद्ध, आंतरिक कलह व दंगो से जो अराजकता फेलती है उसमें 
अपराधी तत्वों को आगे आने और नेतृत्व की भूमिका संभालने का मौका 
मिलता है, जैसा कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा के फैलाव के समय 
बार-बार देखा गया है। युद्ध के समय जिन हिंसक प्रवृत्तियों को उकसाया 
जाता है, वे बाद में अपराधों को बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं। 


यह संबंध एकतरफा भी नहीं है। जिस समाज में अपराध बढ़ते हैं, 
परिवार टूटते हैं, महिलाओं पर आधिपत्य और उन पर होने वाले 
अपराधों में वृद्धि होती है, उस समाज में वे मनोवैज्ञातिक रुझान और 
प्रवृत्तियां बढ़ते जाते हैं जिनसे युद्ध के अनुकूल पृरिस्थितियों को हवा मिलती 
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है। इन कारणों से सामाजिक बिखराव को रोकने के अभियान और विश्व 
शान्ति आंदोलन में आपसी सहयोग लाजमी है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत 
सहायता पहुंचा सकते हैं। 


इसी तरह शान्ति आंदोलन व पर्यावरण आंदोलन का परस्पर सहयोग 
बहुत सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मथियास फिगर ने युद्ध व 
सैन्य गतिविधियों संबंधित पर्यावरणीय विनाश पर अपने बहुचर्चित _ 
अनुसंधान पत्र में बताया है-विश्व में ।0 से 30 प्रतिशत तक पर्यावरणीय 
विनाश के लिए सैन्य गतिविधियां जिम्मेदार हैं। 6 से 0 प्रतिशत तक वायु 
प्रदूषण की जिम्मेदारी उनकी है। खतरनाक रसायनिक व नाभिकीय अवशेषों 
का तो सबसे अधिक उत्पादन विश्व की सेनाओं द्वारा ही होता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में पांच सबसे बड़ी रसायनिक कंपनियों से भी अधिक 
खतरनाक उत्पाद व अवशेष पैंटागन के कार्यो से उत्पन्न हुए। 99 प्रतिशत 
उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अवशेष व 75 प्रतिशत मध्यम स्तरीय नामिकीय 
अवशेष उन नाभिकीय संयत्रों से प्राप्त हुए जिन्हे सैन्य गतिविधियों के लिए 
संचालित किया गया। इसी देश के रक्षा विभाग ने पर्याप्त खोज़बीन के बाद 
पता लगाया कि 600 सैनिक अड्डों के 5000 स्थान बहुत प्रदूषित हो 
चुके हैं। . 


वर्ष 9945 और 989 के बीच 35 स्थानों पर 800 परीक्षण के 
नाभिकीय विस्फोट किए गये। उनमें से लगभग एक चौथाई वायुमंडल में 
किए गए। भूतल में किए परीक्षणों में से एक तिहाई से अधिक में 
रेडियोधर्मिता का लीकेज हुआ। वर्ष 7950 और १988 के बीच सोवियत 
संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में नाभिकीय हथियारों से जुडी 
230 दुर्घटनायें हुई। इन सब कारणों से भयंकर रेडियोधर्मिता का प्रदूषण 
हुआ। 


वियतनाम में 50000 एकड़ मैनग्रोव वनों से लगभग 20 लाख 
लोगों को किसी न किसी तरह का वन-उत्पाद मिलता था। अमरीकी विमानों 
ने इन पर जहरीले रसायन गिराकर 90 प्रतिशत वृक्षों का विनाश कर 
दिया। इस युद्ध के दौरान वियतनामी लोगों व वहां के पर्यावरण पर ॥ 
करोड़ ३0 लाख टन बमों के साथ 7 करोड़ 20 लाख लिटर वनस्पतिनाशक 
भी गिराये गए। इस कारण युद्ध के बाद भी अनेक गंभीर बीमारियां व 
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स्वास्थ्य समस्‍यायें फेलती रहीं। 


खाड़ी युद्ध 997) के दौरान तेल के कुओं में भयंकर अग्निकांड हुए। इस 
कारण उस समय एक दिन में 50000 टन सल्फर डायाक्साईड वायुमंडल में 
छोडी जा रही थी, जो कि एसिड वर्षा की एक प्रमुख वजह है। यहां का धुआं 
वायुमंडल में 7 किमी0० ऊपर तक देखा गया और इस स्थान से 2000 किमी0 
दूर तक इसका फेलाव हुआ। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका दुष्परिणाम भारत के 
खेतों तक पहुंच सकता है। 


अत: यह स्पष्ट है कि युद्ध एक बहुत बडा प्रदूषक है पर दूसरी ओर यह 
भी सच है कि जहां पर्यावरण का विनाश बढ़ता है और इस कारण खाद्य संकट, 
जल संकट आदि उत्पन्न होते हैं, वहां युद्ध व हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। 
खाड़ी क्षेत्र में तेल के लिए युद्ध होते रहें है, पर अब पीने के पानी के लिए युद्ध 
होने की संभावना भी बढ़ रही है। अरब राज्यों में 55 % लोग गंभीर जल संकट 
से ग्रस्त है। एक देश से दूसरे देश में (या एक ही देश के एक प्रान्त से दूसरे . 
प्रान्त में) बांध बनाकर पानी रोका जाता है तो इस कारण तनाव उत्पन्न हो सकते 
है। एक देश से दूसरे देश में जल व वायु प्रदूषण पहुंचता है तो इस कारण भी 
तनाव बढ़ सकता है। अत: स्पष्ट है कि पर्यावरण आंदोलन ओर शांति आंदोलन 
में परस्पर सहयोग की बहुत संमावना है। 


पशु-पक्षियों व अन्य जीव जन्‍्तुओं के प्रति निर्दयता कम करने और उनकी 
. रक्षा करने का आंदोलन भी अनेक देशों में जोर पकड़ रहा है। इसमें मूल भावना 
यह है कि सभी को जीने का हक है, सभी को पीडा होती है जिसे कम करने के 
प्रयास होने चाहिए। शान्ति आंदोलन की मूल संवेदना भी यही है। 


युद्ध के समय कितने मनुष्य मारे जाते हैं, इस ओर तो कुछ ध्यान दिया 
जाता है पर साथ ही कितने पूरी तरह बेगुनाह पशु-पक्षी व अन्य जीव-जंतु मारे 
जाते हैं इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तरह-तरह के विस्फोटकों 
और रसायनों से तड़प-तड़प कर मरने वाले इन जीव-जंतुओं को हम भला किस 
बात की सजा देते हैं? यदि उनके दुख-दर्द को भी ध्यान में रखकर चला जाए 
तो युद्ध के विरुद्ध और भी प्रबल जनमत तैयार किया जा ,सकता है। इन दोनों 
आंदोलनों की मुख्य दिशा तो एक ही है-अहिंसा-और इस अटूट बंधन में बंध कर 
ही ये दोनों आंदोलन एक-दूसरे के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। 

७ ७ ७ 
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भाग 5 
हम केसे जियें? 


4. समाज सुधार और व्यक्तिगत जीवन 


राजनीतिक दल में हों या स्वयंसेवी संस्था में, जन-आंदोलन के स्तर 
पर या साधु-संत बन कर, क्रांतिकारी नारा उछाल कर या विश्व बैंक से 
मिलती-जुलती भाषा बोल कर आज कितने ही लोग समाज सुधार के कार्य 
में लगे हैं। फिर भी न जाने क्‍यों समाज-सुधार से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण 
सवाल बार-बार पीछे धकेल दिया जाता है या उपेक्षित रह जाता है। यह है 
समाज के आदर्श से जुड़ा हुआ हमारे व्यक्तिगत जीवन का सवाल। 


समाज सुधार का रास्ता सरल नहीं है और कह नहीं सकते कि 
विभिन्‍न समस्याओं के कारण किसी व्यक्ति या संगठन को कितनी सफलता 
मिलेगी। फिलहाल इतना हमारे नियंत्रण में जरुर है कि बिना कोई देर किए 
हम अपने निजी जीवन को आदर्श बना सकें | इससे समाज का बोझ कुछ 
तो हलका होगा और कम से कम हमारे नजदीकी पांच-दस लोगों को भी 
प्रेरणा मिलेगी। 


कहा जा सकता है कि जब आदर्श समाज की विभिन्‍न लोगों की 
कल्पना एक-सी नहीं है, तो फिर अलग-अलग समाज के आदर्शो से जुड़े 
हुए एक-से आदर्श व्यक्तिगत जीवन की बात कैसे की जा सकती है? इसमें 
. कोई शक नहीं कि बहुत-से लोगों का जीवन एक-सा नहीं हो सकता और 
होना चाहिए भी नहीं। लोग अलग-अलग परिस्थितियों में रहते हैं और उनकी 
अपनी विशेष जरुरतें भी होती हैं। किसी का परिवार दो कमरों में रह सकता 
है तो किसी को तीन कमरे भी कम पड़ते हैं। किसी के लिए कार विलासिता 
है, पर किसी डॉक्टर के लिए यह एक आवश्यकता भी हो सकती है। इस 
तरह की विविधताएँ तो सदा रहेंगी और इतना ही क्‍यों, जीवन को 
थोड़ा-बहुत बहुरंगी और मजेदार बनाने के लिए और भी थोडी-बहुत 
“ विविधता की गुंजाइश रहनी चाहिए। किसी को वर्ष में एक बार क्रिकेट मैच 
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देख लेने से बहुत तरोताजगी मिलती है, तो उस मासूम को इस सुख से 
क्यों वंचित किया जाए? ! 


कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श व्यक्तिगत जीवन की बात करने 
में हम किसी तरह की तंगदिली और नीरसता को किसी पर लादना नहीं 
चाहते। जीवन विविधतापूर्ण और रंग-बिरंगा बना रहे, उसमें उन्मुक्त हँसी 
की चमक बनी रहे। 


अब सवाल यह है कि आदर्श समाज की सोच के अनुरूप व्यक्तिगत 
जीवन जीना है तो उसकी अनिवार्य शर्ते क्‍या हैं? संभवत: सबसे बुनियादी 
बात यह है कि हमारा जीवन सादगी और समता पर आधारित होना चाहिए। 
“सादगी” और “समता” शब्दों का उपयोग कई अर्थों में हो सकता है, अत: 
यहाँ इनके ठीक-ठीक अभिप्राय को स्पष्ट करना जरुरी है। 


आधुनिक जीवन में यह धारणा बहुत मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि 
जितनी अधिक उपभोक्ता वस्तुएँ प्राप्त कर सको, जीवन उतना ही बेहतर 
होगा, जितना वैभवकारी घर बना सको, उतना ही जीवन सार्थक होगा। एक 
के बाद दूसरा घर बन जाए तो और भी अच्छा। एक के बाद दूसरी कार आ 
जाए तो और भी बढ़िया। दूसरी ओर सादगी की अवधारणा बताती है कि 
हम अपने व अपने परिवार के सदस्यों को कोई शारीरिक कष्ट दिए बिना 
अपनी जरुरतों को जितना कम रख सकें, जीवन की सार्थकता उतनी ही 
बढ़ती है। 


चूँकि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक परिवार और दूसरे परिवार 
की परिस्थितियों में बहुत अन्तर हो सकता है, अत: सादगी का आदर्श 
सामने रखने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की कोई सूची नहीं बनाई जा 
सकती। बुनियादी बात हमारे सोच की है, जीवन मूल्यों की है। एक बार हमने 
इस सोच को ऐसा बना लिया कि सार्थकता उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ाने में 
नहीं यथासंभव कम करने में है, तो हम सादगी के रास्ते पर आ चुके हैं। 
छोटे-मोटे बदलाव तो परिवार के सब सदस्यों से विचार-विमर्श कर 
धीरे-धीरे होते रहेगे। इसमें छोटी-बड़ी बाधा आए, सबको अपने विचारों के 
अनुकूल बनाने में समय लगे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि जो मूल्य समाज में स्थापित हो चुके हैं, उनसे अलग जीवन मूल्यों 
पर चलने में हमें व हमारे परिवार को कुछ कठिनाई भी आ सकती है, कुछ 
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देर भी लग सकती है। प्रमुख बात तो यही है कि हमने अपने जीवन-मूल्य 
सादगी की इस अवधारणा के अनुरुप बुनियादी तौर पर बदल दिए हैं और 
चाहे धीरे-धीरे ही सही, पर इन नए जीवन मूल्यों के अनुसार हम अपने 
जीवन को ढाल रहे हैं। 


दूसरा सवाल यह है कि समता से हमारा तात्पर्य क्या है? सवाल 
वाजिब है, क्‍योंकि इस शब्द का उपयोग प्राय: सामाजिक सन्दर्भ में किया 
जाता है। भला हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस शब्द का क्‍या महत्व हो सकता 
है? व्यक्तिगत जीवन में समता का अर्थ यह है कि हम अपनी मेहनत की 
कमाई से ही जीवन-यापन करें। यदि हमारे पास ऐसी नौकरी है या व्यवसाय 
है, जिससे हम अपने परिवार की बुनियादी जरुरतें पूरी कर रहे हैं, 
सुख-दुख के लिए थोडी-बहुत बचत भी हैं तथा रहने को घर भी है, तो 
इसके अतिरिक्त जितनी भी संपत्ति हमारे पास हो या संपत्ति से प्राप्त आय 
हों, वह गरीबी कम करने के लिए या किसी इतने ही जरूरी सार्वजनिक हित 
के कार्य में खर्च होनी चाहिए। हम शहर में अच्छी-खासी नौकरी में हैं, पर 
साथ ही गाँव में हमारी जो जमीन है, उसकी भी पूरी आय प्राप्त करना 
चाहते हैं-यह उचित नहीं है। यह जमीन हमें गाँव के अपने परिवार को दे 
देनी चाहिए। यदि वे पहले से बहुत साधन संपन्न हैं, तो और भी अच्छी बात 
यह होगी कि इस जमीन का वितरण गाँव के भूमिहीन परिवारों में कर दिया 
जाए। इसी तरह यदि हमारे पास शहरी अतिरिक्त संपत्ति व आय है, तो 
उसका उपयोग भी जनहित में करना चाहिए। 


यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, 
बुनियादी जरुरतों से भी कितने लोग वंचित हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सी 
अतिरिक्त संपत्ति को रखना और निजी लाभ के लिए उसका दोहन करना 
एक तरह से उन लोगों को वंचित करना है जिनकी गरीबी इस संपत्ति के 
पुर्नवितरण से दूर हो सकती है। 


समता का एक अर्थ यह भी है कि अपने से कमजोर आर्थिक हैसियत 
वाले जितने भी लोग हमारे दैनिक जीवन में सम्पर्क में आएं, उनसे हम 
न्‍्यायसंगत व्यवहार करें। चाहें वे हमारे नियमित कर्मचारी हों या घरेलू कार्य 
में सहयोग करने वाले हों या रिक्शा चालक या कुली हों, उनके प्रति हमारा 
व्यवहार यही होना चाहिए कि उनसे जितना सहयोग हम अपनी सीमाओं के 
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बीच कर सकते हैं, उतना अवश्य करें। ये बातें साधारण जरूर लग सकती 
हैं, पर यदि एक करोड़ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग इन्हें अपना लें, तो 
शायद पांच करोड़ गरीब लोगों को तो इस व्यक्तिगत बदलाव से ही राहत 
मिल सकती है। 


ईमानदारी एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिसकी चर्चा प्राय: होती 
है, पर ईमानदारी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी के साथ समता 
और सादगी के आदर्शों को भी जीवन में अपनाना जरूरी है। समता और 
सादगी के आदर्श आपस में बहुत नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं। इन दोनों 
आदर्शों को अपनाने से जीवन में बहुत-सी विकृतियाँ अपने आप ही दूर हो 
जातीं हैं, कई बेकार की बातों से समय बच जाता है और तरह-तरह के 
रचनात्मक और सार्थक कार्यों के लिए समय उपलब्ध होने लगता है। 


आदर्श व्यक्तिगत जीवन में कुछ बातें सादगी से जुडी हैं। उन्हें अलग 
से स्पष्ट करना जरूरी है। जो उपभोक्ता वस्तुएँ समाज और पर्यावरण के 
स्तर पर स्पष्ट तोर से हानिकारक सिद्ध हो चुकी हैं, उनसे दूर रहना 
आवश्यक समझा जाएगा। तंबाकू, शराब, अन्य तरह के नशीले पदार्थ , 
अश्लील साहित्य व ऐसी अन्य सामग्री का किसी भी आदर्श जीवन में स्थान 
नहीं होना चाहिए और कम से कम अपनी कमजोरी को छोड़ने की इच्छा 
जरूरी होनी चाहिए। ऐसे व्यसन, जो समाज के लिए स्पष्ट रूप से 
हानिकारक हैं तथा दुश्चरित्र का जीवन- जिसमें ऐन्द्रिक सुख के लिए 
भटकाव ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है- निश्चय ही आर्दश 
व्यक्तिगत जीवन से मेल नहीं खाते हैं। 


यह भी उतना ही स्पष्ट है कि आदर्श व्यक्तिगत जीवन में किसी भी 
धर्म, जाति, समुदाय, लिंग के प्रति भेदभाव या नफरत की जगह नहीं हो 
सकती। व्यक्तिगत जीवन इन सभी तरह के भेदभावों और उनसे उत्पन्न 
कुंठाओं और विकृतियों से मुक्त होना चाहिए। अपने घर-परिवार, आस-पड़ोस 
में सबसे हमारा व्यवहार समानता और सद्व्यवहार पर आधारित हो तथा 
अपनी सीमाओं के बीच जहाँ तक हम आसपास के दुख-दर्द को कम कर 
सकते हैं, दुंख-दर्द केवल मनुष्य महसूस नहीं करते हैं, अत: जहाँ तक हो 
सके , अपने खान-पान, पहनावे, दिनचर्या को हम इस तरह का बनाएँ कि 
उससे पशु-पक्षियों व अन्य जीवों को भी कोई कष्ट न हो। यह भी आदर्श 
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व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 
७ ७ ७ 


2. आदर्श जीवन की तलाश 


जीवन के लक्ष्यों में दो सबसे अधिक प्रचलित लक्ष्य हैं धन और यश। 
जहां तक धन का सवाल है तो बहुत से लोग यह कहते जरूर हैं कि उनके 
जीवन में धन का विशेष महत्व नहीं है, पर जरा सा खरोंच कर देखो तो 
पता चलता है कि धन हममें से अधिकांश लोगों पर कितना हावी है। धन 
संचय के बारे में विचार स्पष्ट होने चाहिए ताकि आदर्श जीवन की तलाश 
में यह प्रवृति रूकावट न बने। 


परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए धन अर्जन करना तो हर व्यक्ति 
का हक भी है और कर्त्तव्य भी। अपने परिवार के रोटी, कपड़ा और मकान 
की चिन्ता हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, पर कई बार हम भूल जाते 
हैं कि जिस तरह हमें यह चिंता करनी है, वैसे ही अन्य लोगों को भी करनी 
है और उनमें से अनेक हमसे कमजोर हैं। अत: अपनी आजीविका कमाते हुए 
हम अपने से कमजोर आर्थिक हालत के लोगों की आजीविका का भी ध्यान 
रखें, विशेषकर उन लोगों के संदर्भ में जिनसे हमारा दैनिक सम्पर्क होता 
रहता है, यह जरूरी है। वर्तमान बुनियादी जरूरतों के लिए धन अर्जन ही 
नहीं, किसी आकस्मिक दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या के लिए धन-संचय भी 
उचित है पर एक सीमा तक। धन अर्जन और संचय, कमाने और संग्रह 
करने के साथ एक सीमा बांधना आवश्यक है। यदि उस सीमा से आगे 
विशेष परिस्थितियों में कोई कमा रहा है तो यह धन उसके व्यक्तिगत 
उपयोग का नहीं, वास्तविक व व्यापक सामाजिक हित के उपयोग का है। 
अपने पर कितना खर्च करना उचित है, इसका फैसला किसी व्यक्ति या 
परिवार को स्वयं करना है, पर इसका मूल सिद्धांत सादगी होना चाहिए। 
जब कोई व्यक्ति (या परिवार) निरंतर नयी उपभोक्ता वस्तुओं की आकार्क्षा 
करने के स्थान पर यह सोचने लगे कि कितनी कम वस्तुओं से उसका 
जीवन अच्छा-भला चल सकता है तो समझिए कि इस व्यक्ति या परिवार ने 
सादगी के सिद्धांत को आत्मसात कर लिया, खुशी-खुशी अपनी इच्छा से 
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अपना लिया। सादगी का सिद्धांत आदर्श जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है। 


धन अर्जन के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह जुड़ी है कि यह 
ईमानदारी से होना चाहिए। यहां ईमानदारी को ठीक से परिभाषित करना 
जरूरी है। यदि कोई हमारी जेब काटता है तो निश्चय ही बेईमान है क्योंकि 
उसने हमें हमारे वाजिब हक से वंचित किया। कानून की नजर में भी उसने 
अपराध किया है व पकड़े जाने पर उसे दंड मिलेगा। यह वह बेईमानी है 
जिसे कानूनी और नैतिकता दोनों स्तरों पर स्वीकार किया जाता है, पर 
दैनिक जीवन में भू-स्वामी, वकील, ठेकेदार, अफसर, डाक्टर, उद्योगपति, 
व्यवसायी, दुकानदार, पत्रकार आदि विभिन्‍न रूपों में हम दूसरों से विशेषकर 
. अपने से कमजोर आर्थिक स्थिति के लोगों से अन्याय करते हैं, उनकी 
कमजोर स्थिति या अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाते हैं, उन्हें उनके 
वाजिब हक से वंचित करते हैं। यह अधिकतर इस स्तर पर होता है कि 
कानून की नजरों में दंडित नहीं है, पर नैतिकता के स्तर पर तो यह बेईमानी 
है। | 

दूसरे शब्दों में किसी को, विशेषकर अपने से कमजोर व्यक्ति को 
उसके बाजिव हक से वंचित करना या उसे गुमराह करना बेईमानी है, चाहे 
यह कानून की नजर में दण्डनीय हो या न हो। दूसरी ओर ईमानदारी की 
कमाई वह है जो अपनी मेहनत से अपनी आजीविका के लिए, अपनी जरूरतों 
के लिए किया गया धन-अर्जन है और जिसके लिए दूसरों से, विशेषकर 
अपने से कमजोर लोगों से अन्याय नहीं हुआ है और उनको गुमराह नहीं 
किया गया है। जो सिनेमा कलाकार हिंसा औ सेक्स से भरी फिल्मों में 
करोड़ों रूपये कमाते हैं, वे सीधे-सीधे किसी का हक नहीं छीनते हैं, पर 
लाखों युवाओं को गुमराह और पथश्रष्ट करते हैं अत: यह कार्य भी बेईमानी 
का ही है। धन-अर्जन व संचय में कई तरह के संयम की जरूरत है, तो यश 
या ख्याति को प्राप्त करने की चाह पर भी कुछ अंकुश लगाना, कुछ 
मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। प्राय: इस बात को भुला दिया जाता 
है। ऐसे कई लोग हैं जो धन-अर्जन के मामले में तो संयम बरतते हैं, पर 
अधिकाधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की जबरदस्त होड़ उनमें बनी रहती है। वे 
मन ही मन कहते हैं- ख्याति तो जितनी मिल जाए उतना ही अच्छा है। इससे 
तो अधिक लोग मेरे बारे में जानेंगे, मेरे विचारों का अधिक प्रसार होगा। 
वास्तव में इस तरह की सोच भी एक छलावा है और अपनी कमजोरी को 
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ढकने का एक प्रयास है। 


जिस तरह संयम के बिना धन-अर्जन व संचय आदर्श जीवन के 
प्रतिकूल हैं; उसी तरह प्रसिद्धि की अत्याधिक चाह भी आदर्श जीवन के 
प्रतिकूल है। अच्छा कार्य किए बिना ही प्रसिद्धि प्राप्त करने की कोशिश 
करना तो सर्वथा अनुचित है। यदि अच्छा कार्य वास्तव में किया है, तो भी _ 
उसके लिए यश या ख्याति प्राप्त करने की इच्छा उस कार्य के महत्व के 
अनुरूप ही होनी चाहिए। थोडे से अच्छे कार्य का बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार 
करवाने और उसके आधार पर प्रसिद्धि प्राप्त करने से उस कार्य का महत्व 
भी कम हो जाता है। 


जो व्यक्ति झूठे प्रचार या अत्यधिक प्रचार के आधार पर प्रसिद्धि प्राप्त 
करने में लग जाता है, उसका अधिक ध्यान इस आडंबर को बनाए रखने 
में ही चला जाता है और स्थाई महत्व का वास्तविक, मूल्यवान कार्य करने 
के लिए समय और ऊर्जा उसके पास कम बचते हैं। बहुत सी प्रसिद्धि और 
पुरस्कारों के बीच भी इस तरह के व्यक्ति का मन एक असुरक्षा के भाव से 
भरा रहता है कि कहीं उसके आडंबर की पोल न खुल जाए। साथ ही मेहनत 
और वास्तविक उपलब्धि के साथ जो गहरा संतोष जुड़ा होता है, वह ऐसे 
व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होता है। झूठे या अतिश्योक्तिपूर्ण प्रचार के 
आधार पर जिस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण बता दिया जाता है, उसे देखने 
व समझने के लिए कई लोग आने लगते हैं। आडंबर को हटाने और हकीकत 
समझने में भी कुछ समय लगता है। अत: इन प्रेरणा की तलाश में आए 
लोगों को बहुत समय बर्बाद कर निराश ही लौटना पड़ता है। जो अत्यधिक 
प्रसिद्धि स्वयं चाहते हैं, वे प्राय: इसे प्राप्त करने के लिए दूसरों के, कई बार 
तो अपने सहयोगियों के कार्य को ही छोटा कर बताते हैं। इससे दूसरों के 
मन में कुंठा आती है और अपने अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह 
कम होता है। काम हमने किया और यश किसी अन्य ने लूटा, इस तरह की 
भावना उन्हें हताश करती हे। इस तरह बढ़ा-चढ़ा कर ख्याति प्राप्त करने की 
भावना अच्छे कार्य को आगे ले जाने के स्थान पर पीछे ले जाती है और कई 
तरह की समस्‍यायें उत्पन्न करती है। ख्याति की इच्छा उतनी ही होनी चाहिए 
जितनी वास्तविक कार्य और उपलब्धि के अनुरूप हों। कई अच्छे प्रयासों को 
अत्यधिक प्रचार की लालसा से नुकसान पंहुच चुका है। यदि धन-अर्जन और 
ख्याति-अर्जन पर संयम रखने की बात को अपना लिया जाए तो हम आदर्श 
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जीवन के रास्ते से भटकने से काफी हद तक बच सकते हैं। 


आदर्श जीवन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है इसकी तो बहुत 
लंबी सूची तैयार की जा सकती है। पर यदि हम एक मूल बात को पकड़ना 
चाहते हैं तो वह यह है कि हम दूसरों को दु ख-दर्द न दे अपितु जहां तक 
संभव हो, जितना अवसर हमें मिल सके, हम दूसरों का दुःख-दर्द कम 
करने का ही प्रयास करें। ईमानदारी से अपनी आजीविका तो हमें कमानी ही 
है, अपनी व अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें तो पूरी करनी ही हैं, यह 
जिम्मेदारी निभाते हुए जितना हमसे बन सके हम दूसरों का दु:ख-दर्द कम 
कर सकते हैं तो वह प्रयास हम जरूर करें, उससे पीछे न हटें। जाने-अनजाने 
हमारे कार्य और व्यवहार से किसी को दुःख न हो, किसी का दर्द न बढ़े 
इसका हम विशेष ध्यान रखें, पर जो अत्याचारी है, अन्याय और जुल्म कर 
रहे हैं उनका विरोध तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। किसी को 
दुःख-दर्द न देने से हमारा अर्थ यह है कि व्यक्तिगत द्वेष, दुर्भावना या 
कुढ़न के कारण हम किसी को दुःख-दर्द न दें। 


अपने नजदीकी संबंधों में प्रयास और सदभावना होने के बावजूद प्राय: 
हम इन रिश्तों में हावी होने, अपनी हस्ती स्थापित करने का प्रयास करते 
हैं। इस कारण नाहक बहुत दुःख-दर्द उत्पन्न होता है। नजदीकी मानवीय 
संबंधों को एक-दूसरे पर हावी होने के स्थान पर “हमारी भी जय है, तुम्हारी 
भी जय है' के सिद्धांत पर जीना चाहिए। जो हमारी कुंठाएं हैं, दूसरों के 
प्रति संकीर्ण सोच हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास कर, अपने आस-पास 
एक खुला, मुक्त माहौल बनाना चाहिए जिसमें आप खुल का मुस्कुरा सकें 
और हवा के हर झोंके को महसूस कर सकें। कई बार अपने नजदीकी लोगों 
की गलतियों के कारण भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं पर कोई वजह नहीं 
है कि मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर न किए जाएं। 
दूसरों का दुःख-दर्द कम करने, उन पर हावी न होने, सहअस्तित्व और 
सहयोग के सिद्धांत केवल नजदीकी लोगों से हमारे संबंधों पर लागू नहीं 
होते हैं, यह प्रकृति से, प्रकृति के विभिन्‍न रूपों से, विभिन्‍न जीव-जन्तुओं से 
भी हमारे संबंधों पर लागू होते हैं। प्रकृति की हरियाली को बढ़ाएं, मूक 
प्राणियों के दुःख-दर्द को कम करें यह भी जीवन का एक बहुत सार्थक पक्ष 
हैं। जीवन के सार्थक पक्ष पर हम अधिक ध्यान दे सकें इसके लिए प्रयास 
जरूर करने चाहिए कि आजीविका कमाने के ऐसे तौर-तरीके अपनाए जाएं 
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जो एक बेहतर जीवन, एक आदर्श जीवन के सिद्धांतों के अनुकूल हों। आज 
की दुनिया में यह आसान नहीं है। फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता 
है कि यदि आज हमें आजीविका के ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं तो भी 
धीरे-धीरे हम उन्हें खोजने या उनकी ओर बढ़ने का प्रयास करें। जब बहुत 
से लोग आजीविका के आदर्श के अनुकूल तरीके अपनाने लगेंगे तो यह 
अपने आप में एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 
होगा। 


इस समय निराशाजनक स्थिति जरूर लगती है पर बहुत से लोगों के 
छोटे-छोटे प्रयासों का सम्मिलित असर भी एक नई दुनिया बनाने में एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आदर्श जीवन कुछ बहुत ख्याति प्राप्त या 
ऊंचे पद पर पंहुचे लोगों की बपौती नहीं है। एक मजदूर और रिक्शा 
चालक भी अपने स्तर पर आदर्श जीवन तलाश कर सकता है और जी 
सकता है। एक व्यक्ति, एक परिवार का सार्थक बदलाव भी दुनिया को 
बेहतर बनाने के प्रयासों में उसकी महत्वपूर्ण देन है। निराशा के कारण है 
तो आशा की संभावनाएं भी हैं। निराशा के बादलों से निकल कर आशा के 
प्रकाश को फैलाना होगा और छोटे से छोटे, कमजोर से कमजोर व्यक्ति 
की इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। 

७ ७ ७ 


3३. जीवन की धूप-छांव में सार्थकता की तलाश 


जीवन का उद्देश्य क्या है? इसकी सार्थकता कहां है? हम क्‍यों जी 
रहे हैं? 


"यह सवाल केवल दार्शनिकों की बहस नहीं हैं। कभी न कभी हम सभी 
के जीवन में ये सवाल बहुत विकट रूप से प्रस्तुत होते हैं और यदि पहले 
से हमने इस बारे में सोचा-विचारा न हो तो उस समय स्थिति बहुत जटिल 
हो सकती है। 


आज वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के 30 लाख विविध 
रूप हैं - तरह-तरह के पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों, सूक्ष्म जीवाणुओं , 
पेड-पौधों के रूप में। इन विविध जीवन-रूपों में केवल मनुष्य को ही ऐसी 
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विशेष काबिलियत मिली है कि वह इस बेहद रंग-बिरंगे और विविधतापूर्ण 
जीवन की रक्षा करे। अत: मनुष्य के जीवन की सार्थकता का एक विशेष 
महत्व है, पूरी सृष्टि के लिए महत्व है, लाखों अन्य जीवों के लिए महत्व 
है। 


दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे कोई कितना भी अमीर 
हो जाए, कई पीढ़ियों के लिए दौलत संचय कर ले, तो भी दुख से कहां 
बच सकता है? कितनी शान और अभिमान से चल रहे हैं हम, पर नहीं 
पता है कि किस झाड़ी के पीछे छिपा बैठा है दुख या पेड़ की किस डाली 
से झांक रहा है। दुख के रूप इतने अनेक हैं , इसके कारण इतने विविध 
हैं कि दुख हम सभी के जीवन में आता-जाता रहता है, इतना जरूर है 
कि कहीं कम आता है कहीं अधिक, कहीं कम ठहरता है कहीं अधिक। दुख 
की अनिवार्यता शायद जीवन का सबसे शाश्वत सत्य है। 


पर इससे अधिक निराश मत हो जाईए। जीवन में दुख अनिवार्य 
जरूर है, पर इसके कारणों को मनुष्य अपने प्रयासों से बहुत कम कर 
सकता है। बस ध्यान इस बात का रखने की जरूरत है कि हमे अपने 
जीवन में केवल अपने दुखों को दूर करने का ही ध्यान नहीं रखना है, 
जहां तक संभव हो आसपास के सब लोगों व जीव जंतुओं के दुखों का भी 
ख्याल करना है। 


दुख को कम करने के अतिरिक्त दुख को सहन करने के उचित 
उपाय भी हम अपना लें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि कम करने पर भी कुछ 
न कुछ दुख तो आता ही रहेगा। दुख सहने का सही रास्ता यही है कि हम 
अपनी स्थिरता और समझदारी को बनाए रखें और सब प्रियजनों के 
आपसी सहयोग से दुख का सामना इस तरह किया जाए कि हमारे आपसी 
संबंध संकट के इस दौर में और मजबूत व गहरे होते जाएं। हमारा आपसी 
प्रेम और सहयोग इस दौरान इतना बढ़े कि दुख के साये से निकलते हुए 
हम प्रेम के इन गहराते संबंधों के आधार पर सुख के एक नए और पवित्र 
अनुभव की ओर बढ़ सकें। दुख एक अवसर भी है- अपने छिपे साहस 
सार्मथ्य को पहचानने का और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का। 


यदि दुख को धघेर्य व साहस से सहना है और साथ ही यदि दुनिया 
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में दुखों को वास्तव में बहुत कम करना है तो दुखों के मूल कारण की सही 
पहचान बनाना बहुत जरूरी है। अधिकतर दुखों का मूल कारण है आधिपत्य 
पर आधारित संबंध। 


दैनिक जीवन में हम कितनी ही बार देखते हैं कि एक दूसरे से हमारे 
संबंध बहुत हद तक इस सोच से प्रभावित होते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति से 
हम कितना ले सकते हैं, उससे अपना काम कितना निकलवा सकते हैं, 
उससे कैसे आगे निकल सकते हैं, उस पर अपनी श्रेष्ठता कैसे साबित कर 
सकते हैं। अपने विचार को उस पर हावी कैसे कर सकते हैं। यह आधिपत्य 
का संबंध दोनों ओर समस्याएं ही पैदा करता है और दुखों का मूल कारण 


है। 
आधिपत्य के संबंधों से कितनी व्यापक पीड़ा उत्पन्न होती है, उसका 
एक अंदाज हम केवल इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि घरेलू स्तर की हिंसा 
में, घर-परिवार के स्तर पर हुई हिंसा में कितनी महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। 
० हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि विश्व में लगभग 
एक चौथाई महिलाओं को अपने ही घर में मारा-पीटा जाता है। जहां 
स्थानीय समुदायों की सहायता से और गहराई से छानबीन की गई 
वहां थाईलैंड में पता चला कि 50 प्रतिशत महिलाओं को उनके अपने 
परिवारों में पीटा जाता है, दक्षिण कोरिया में 60% महिलाओं को व 
पाकिस्तान में तो 80 % महिलाओं को (जानकारी यूनिसेफ 995 
की रिपोर्ट से ) 


* संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के जंख्मी होने का सबसे बड़ा 
कारण घर-परिवार में हुई हिंसा है। इस देश में बलात्कार, सड़क 
दुर्घटनाओं और राह चलते हुए हमलों के कारण जितनी महिलायें 
अस्पतालों में भर्ती होती हैं, इन तीनों को यदि जोड़ लिया जाए तो 
इस जोड़ से भी ज्यादा महिलायें केवल घरेलू हिंसा के कारण 
अस्पताल में भर्ती होती हैं (जानकारी यूनिसेफ 995 की रिपोर्ट से) 
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* इंगलैंड और वेल्स में जितनी महिलाओं की हत्या होती है उनमें से 
50% की हत्या, पति या पार्टनर (वर्तमान या भूतपूर्व) द्वारा की 
जाती है। (न्यू इंटरनेशलिस्ट अप्रैल 997 से प्राप्त जानकारी ) 


* भारत में प्रति वर्ष लगभग 5000 महिलाओं की दहेज के कारण 
हत्या की जाती है व लाखों अन्य महिलाओं को इस कारण हिंसात्मक 
तरीकों से सताया जाता है। 


इन जानकारियों से दिल दहल जाता है और यह स्वीकार करना ही 
पड़ता है कि आधिपत्य के संबंधों का असर बहुत भयानक हद तक 
पहुंच सकता है। 


इसी कारण दुख-दर्द इतना बढ़ा हुआ हैं यदि हम संबंधों के आधार से 
आधिपत्य को हटाकर सहअस्तित्व व सहयोग को अपना लें तो दुख-दर्द को 
बहुत कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आधिपत्य के स्थान पर 
सहअस्तित्व व सहयोग को स्थापित करने के प्रयास में ही हमारे जीवन में 
एक मोलिक बदलाव आ जायेगा, हमारे जीवन से तंगदिलीं और तनाव दूर 
होने के साथ-साथ ऐसे दरवाजे हमारे लिये खुल जायेंगे जो हमें नये और 
पवित्र सुखों के के झोंकों को महसूस करने देंगे। 


इस तरह दुख कम करने की प्रक्रिया और दुख सहने की प्रक्रिया अपने 
आप में ऐसी हो सकती है जो हमारे लिये नये सुखों के दरवाजे खोल दे। 
जीवन में सुख दो तरह के हैं। पहली श्रेणी में ऐन्द्रिक सुख है जो जीभ के 
स्वाद से, यौन संबंधों से, नशे से, तरह-तरह की भौतिक वस्तुओं के उपभोग 
व संचय से, साज-श्रूगांर, नाच-गाने मनोरंजन आदि से प्राप्त होते है। नशे 
का तो पूरी तरह निषेध होना चाहिए पर सब ऐन्द्रिक सुख बुरे नहीं है और 
इनमें से कुछ तो एक सीमा तक उपयोगी भी हैं। जरूरी बात यह है कि ये 
सुख हमारे नियंत्रण में रहें, वे हमारे जीवन के नियंत्रक न बन बैठें। यदि वें 
हमारे नियंत्रण में है तो हम अपने स्वास्थ्य व मर्यादा के साथ ही दूसरों की 
भलाई को भी ध्यान में रखते हुए ऐन्द्रिक सुख प्राप्त कर सकते है। यदि इस 
मर्यादा के बीच ऐन्द्रिक सुख प्राप्त किया जाय तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 


#9 


किसी अपराध भावना की जरूरत नहीं है पर साथ ही यह भी स्पष्ट होता रहे | 
कि ऐन्द्रिक सुखों को अपने आप में जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए । 
आयु व अनुभव के साथ-साथ ऐन्द्रिक सुखों के प्रति आसक्ति कम होनी 
चाहिए ताकि इनसे अधिक ऊंचे व पवित्र सुखों के प्रति हमारा झुकाव बढ़ 

सके। 


ऊंचे व पवित्र सुखों से हमारा अर्थ उन सुखों से है जो व्यक्तिगत स्वार्थ 
से हट कर दूसरों की (चाहे वे मनुष्य हो या अन्य जीव जंन्तु) सेवा करने से, 
उनके दुख-दर्द कम करने से प्राप्त होते है। आधिपत्य के संबंधों और ऐ'न्द्रिक 
सुखों की मोह-माया से हम जितना उभर सकेंगे, उतना ही अधिक हमें इन 
पवित्र सुखों के लिये अवसर मिल सकेगा और उतना ही हमारे दिल के 
दरवाजे इनके लिऐ खुल सकेंगे। 


तो यही है जीवन की सार्थकता-दुखों के मूल कारण को कम करना, 
दुखों को सहने के सही उपाय सीखना, ऐन्द्रिक सुखों को मर्यादित करना व 
पवित्र सुखों की ओर निरंतर बढ़ना। जीवन की सार्थकता की यह राह सभी 
के लिए खुली है- जो भी चाहे उस पर चलना आरंभ कर दे और जहां तक 
हो सके पहुंच जाए... 
| ७ ७ ७ 
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भाग 6 
अर्थव्यवस्था-पुराने भ्रम और नये लक्ष्य 


. आदर्श अर्थव्यवस्था की तलाश 

किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी पहचान यह है कि 
सब लोगों को उनकी न्यूनतम जरुरतें संतोषजनक ढंग से मिलती रहें। इसके 
लिए जहां यह आवश्यक है कि बाजार में सब लोगों की न्यूनतम जरुरतों के 
अनुकूल पर्याप्त वस्तुएं उपलब्ध रहें, वहां यह भी उतना ही जरुरी है कि 
लोगों के पास इन्हें प्राप्त करने की क्रय शक्ति हो। इन दो अनिवार्यताओं को 
पूरा किए बिना किसी भी अर्थव्यवस्था में अभाव और असंतोष की स्थिति 
रहेगी। 


बुनियादी जरुरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं का घरेलू उत्पादन भी 
हो सकता है तथा पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर उनका आयात भी 
हो सकता है। फिर भी जहां तक संभव हो, बुनियादी जरूरतों की सब 
वस्तुओं का उत्पादन यदि देश के भीतर ही हो तो यह बेहतर है। 


लोगों को पर्याप्त क्रय शक्ति देने के लिए उन्हे संतोषजनक रोजगार 
दिया जा सकता है, या बेरोजगारी की स्थिति में उन्हे बेरोजगारी का भत्ता 
दिया जा सकता है। फिर भी जहां तक संभव हो, संतोषजनक रोजगार से ही 
क्रय शक्ति मिलनी चाहिए क्‍योंकि इसके साथ सार्थक कार्य करने की भावना 
जुड़ी है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी कार्य को करते हुए कितना 
संतोष मिलता है, उससे कितनी रचनात्मकता जुडी है, इसकी उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए। इस तरह का मशीनीकरण नहीं चाहिए जो बडे पैमाने पर ऐसे 
रोजगारों को संकट में डालता हो जिसे जनसाधारण संतोषजनक ढंग से कर 
रहे हों। दूसरी ओर जोखिम और गंदगी के कार्यो से बचाने वाली मशीनों और 
उपकरणों की सार्थक भूमिका हो सकती है। 


जहां अर्थव्यवस्था में बुनियादी जरुरतों की उपलब्धि आवश्यक है, वहां 


8॥ 


भोग-विलास की गैर-जरुरी वस्तुओं पर कुछ रोक लगना भी जरुरी है। 
अन्यथा पर्यावरण पर बोझ बढ़ता ही जाएगा तथा पर्यावरण के बढ़ते संकट 
से अन्य सब उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएगी। इस प्रवृत्ति को रोकना 
होगा कि नित नए उत्पाद बनाए जाएं और आकर्षक विज्ञापनों से लोगों को 
इन गैर-जरुरी वस्तुओं की ओर आकर्षित किया जाए। केवल मुनाफे के लिए : 
अनेक नुकसानदायक वस्तुओं और संदिग्ध उपयोगिता की वस्तुओं के उत्पादन _ 
को नियंत्रित करना जरुरी है। शराब, तंबाकू, अश्लीलता व हिंसा से भरी 
फिल्मों व कैसेटों आदि के भी खुलेआम विज्ञापन हों तथा उनके निरंतर नए 
ग्राहक बनाए जाएं, यह एक वीभत्स बात है। 


आजकल यह बहुत अजीब प्रवृत्ति देखी गई है कि पहले किसी 
हानिकारक वस्तु या पदार्थ के उत्पादन को उसके नुकसान जानते-समझते 
हुए बहुत बढ़ाया जाता है, फिर उस नुकसान को कम करने के लिए बहुत 
सिर-पैर पटके जाते हैं। पहले सिगरेट के बहुत आकर्षक विज्ञापन द्वारा 
उसकी बिक्री बढ़ाई जाती है, फिर धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाली क्षति 
को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। पहले लोग बहुत से चैनल उपलब्ध करवाने 
वाले टी.वी. की व्यवस्था करते हैं, फिर दिन-भर बच्चों से इस बारे में बहस 
करते रहतें हैं कि क्या देखना है और क्‍या नहीं? कुछ लोग इतनी उपभोक्ता 
वस्तुएं एकत्र करने के शौकीन हो जाते हैं कि उनकी उपयोगिता का ध्यान 
'ही नहीं रह जाता है बस संचय करते जाते हैं, व्यर्थ का सामान संचय करने 
के बाद उन्हे चिन्ता होती है कि उसके लिए बड़ा मकान खरीदना चाहिए, 
तथा इस तरह उनकी फिजूलखर्चियां बिना उन्हें कोई खुशी दिए बढती ही 
जाती है। कुछ लोग इतनी तरह के उपकरण और साज सामान खरीद लेते 
हैं कि उनके रख-रखाव में ही उनका बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता है व 
सार्थक कार्य के लिए उनके पास बहुत कम समय होता है। 


अर्थव्यस्था को इन विकृतियों से बचाने के लिए तीन आंदोलनों का 
मजबूत होना जरूरी है। इनमें एक है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन 
की इस समय मुख्य पहचान यह बनी हुई है कि यह उपभोक्ता को ठगने से 
बचाए, यदि बाजार में घटिया सामान या मिलावट का सामान मिल रहा है तो 
उसे रोके। यह उपभोक्‍ता आंदोलन की बहुत संकीर्ण समझ है। इसके दायरे 
को बढ़ाना होगा और तरह-तरह के नुकसानदायक उत्पादों जैसे शराब, 
सिगरेट, अश्लील फिल्में या पुस्तकें व इनके विज्ञापनों के विरुद्ध इस 
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आंदोलन को सक्रिय होना चाहिए। कम उपयोगिता या संदिग्ध उपयोगिता 
वाले विभिन्‍न उत्पादों व उनके लाभ बढ़ा-चढ़ा कर बताने वाले विज्ञापनों की 
पोल भी इस आंदोलन को खोलनी चाहिए। 


दूसरा जरूरी आंदोलन है पर्यावरण आंदोलन जिसे पर्यावरण के 
तरह-तरह के विनाश व उसके दुष्परिणामों की ओर पूरा ध्यान दिलाकर 
लोगों को सचेत करना चाहिए कि भोग-विलास के जीवन के कारण तथा 
नुकसानदायक वस्तुओं व संदिग्ध उपयोगिता की वस्तुओं के बढ़ते उत्पादन 
के कारण कितनी भारी कीमत पर्यावरण के विनाश के रुप में चुकानी पड़ 


रही है। 


तीसरा आंदोलन है मजदूरों, दस्तकारों और किसानों के हकों की रक्षा 
का आंदोलन। मजदूरों व दस्तकारों के रोजगार की रक्षा के लिए, उनके कार्य 
की रचनात्मकता और समग्रता को बनाए रखने के लिए, अंधाधुंध मशीनीकरण 
को रोकने के लिए, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए और उन्हे विस्थापित 
होने से बचाने के लिए आंदोलन जरुरी है। 


जिस देश या समाज में ये तीनों आंदोलन मजबूत होंगे, वहां अर्थव्यवस्था 
में आ सकने वाली विकृतियों को रोकना अधिक संभव होगा। किन्तु फिर भी 
एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए व बहुत आर्थिक शक्ति कुछ हाथों 
में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते 
हैं। साथ ही यह देखना जरुरी है कि इस अर्थव्यवस्था का किसी अन्य देश 
की अर्थव्यवस्था के साथ शोषण या दोहन का रिश्ता नहीं बनना चाहिए। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवश्य होना चाहिए पर इस तरह नहीं कि एक देश द्वारा 
दूसरे देश का शोषण हो। देश के भीतर के विभिन्‍न प्रान्तों व क्षेत्रों में भी 
विषमता नहीं होनी चाहिए अपितु संतुलित विकास होना चाहिए। 


प्राय: इस बारे में बहुत बहस होती है कि निजी क्षेत्र की क्‍या भूमिका 
है व सार्वजनिक क्षेत्र की क्‍या भूमिका है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यो के लिए 
सार्वजनिक क्षेत्र जरुरी है पर उसका अत्यधिक विस्तार नहीं होना चाहिए व 
निजी क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसी तरह एक 
अन्य बहस यह होती है कि आर्थिक नियोजन हो या खुले बाजार के भरोसे 
अर्थव्यस्था चले। वास्तव में कुछ हद तो नियोजन अति आवश्यक है पर उसमें 
लचीलापन होना चाहिए व वाजार की जितनी सार्थक भूमिका विकृतियां लाए 
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बिना हो सकती है, उतनी भूमिका तो खुले बाजार को जरुर मिलनी चाहिए। 

विभिन्‍न देशों की स्थितियों के अनुसार यह तय हो सकता है कि वहां निजी _ 
क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र, नियोजन व खुले बाजार के बीच सामंजस्य केसे _ 
बनाया जाए। यह कुशल प्रशासन व प्रबंध की बात भी है पर मूल बात तो 
यह है कि ऊपर बताई गई आदर्श अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान 
में रखा जाए। 


वर्ष 7960 और 993 के बीच विश्व की आय 4000 अरब डालर 
से बढ़कर 23000 अरब डालर तक पहुंच गई। पर इस बढ़ी हुई आय में 
संदिग्ध उपयोगिता .वाली वस्तुओं और नुकसानदायक वस्तुओं का हिस्सा 
बहुत अधिक था। आय का अधिकतर हिस्सा ऊपर के कुछ धनवान लोगों में 
ही सिमटा रहा। बहुत से लोगों की आर्थिक हालत तो पहले से भी विकट हो 
गई। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अनुसार विश्व के 358 सबसे 
अमीर लोगों के पास जितनी संपत्ति जमा हो गई है, वह विश्व के 230 
करोड़ गरीब लोगों की वार्षिक आय से अधिक है। 


स्पष्ट है कि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में आय इतने विसंगतिपूर्ण ढंग 
से बढ़ रही है जिससे गरीबी तो नही दूर हो रही है पर फिजूलखर्ची निरंतर 
बढ़ रही है और पर्यावरण का संकट भी निरंतर विकट हो रहा है। इस 
विकृति को दूर करने के बाद ही आदर्श अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सकती 
है। 


2. सादगी से ही मिटेगी विषमता 


अजीब विडंबना है कि आर्थिक समानता को बहुत समय से अपनी 
बुनियाद मानने वाले अनेक देशों ने जहाँ व्यावहारिक तौर पर इसे काफी 
बेरहमी से त्याग दिया, वहाँ सैद्धांतिक तौर पर समता की नींव पहले से और 
मजबूत हुई है तथा उसके पक्ष में कई महत्वपूर्ण दलीलें जुडी हैं। 


अट्टारहवीं शताव्दी में विश्व के अधिकांश हिस्सों में विषमता व्याप्त थी। 
साम्राज्यवाद के प्रसार ने इस विषमता को और गहरा किया तथा तेजी से 
फैलाया। यूरोप के कुछ देशों में औद्योगिक क्रान्ति आई पर मजदूर वर्ग की 
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हालत दयनीय रही। इस समय बहुत से गरीब लोग बुनियादी जरूरतों से 
वंचित रह जाते थे व बहुत जोखिम भरी स्थितियों में काम करते थे | अत: 
समता की मांग का मुख्य औचित्य यह था कि भूखे और बेसहारा लोगों की 
जरूरतों को पूरा किया जाए। यह एक ऐसी दलील थी जो ऐसे हर इंसान 
की समझ में आ सकती थी जिसने अपनी संवेदना के दरवाजे स्वयं बंद न 
कर लिए हों। यही कारण था कि समता के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ 
तथा उन्‍नीसवीं शताव्दी के अंत में व बीसवीं शताब्दी के आरंभ में इन 
विचारों को अपनी सोच का आधार बनाने वाले समाजवादी व साम्यवादी 
व्यक्तियों की सख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी। 97 में रूस जैसे बडे 
व महत्वपूर्ण देश में पहली बार इन विचारों पर आधारित एक सरकार बनी। 
अनेक पूँजीवादी देशों ने भी एक सीमा तक समता के औचित्य को रवीकार 
कर मजदूर वर्ग की आर्थिक रिथिति में सुधार किए। 


इस प्रगति के बावजूद समता के सिद्धान्त को एक आधी- अधूरी मान्यता 
ही मिल पाई। जहां साम्राज्यवादी देश अपने यहां के मजदूरों की बुनियादी 
जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हे कुछ सुविधाएं देते थे, वहां से 
उपनिवेशों (या बाद में स्वतंत्र हुए गरीब देशों) के बेहद बेदर्द शोषण से नहीं 
हिचकते थे। दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था में जार्ज आरवेल के उपन्यास 
'एनीमेल फार्म ' के पात्रों की तरह एक नए चालाक और सुविधा संपन्न वर्ग 
का उदय हो रहा था जो समता के आवरण में किसी भी तरह की स्वार्थ 
सिद्धि से परहेज नहीं करता था। 


सबसे बुनियादी कमी तो यह थी कि अधिक से अधिक सुविधाओं को 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति से कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया। समता को इस 
रूप में तो स्वीकार कर लिया गया कि गरीब लोगों की बुनियादी जरूरतों पर 
ध्यान दिया जाए, पर इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया कि 
सुख-सुविधाओं के संचय पर कोई सीमा भी होनी चाहिए। अमीर पूंजीवादी 
देशों में इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के अभिजात वर्ग ने अपनी अपार 
संपत्ति को नहीं छोड़ा व अपनी सामान्य जनता को अधिक सुविधायें दिलाने 
के लिए गरीब देशों पर अपना दबाव बनाए रखा। साम्यवादी देशों में कुछ 
शक्तिशाली व्यक्ति तो अपने भोग-विलास का सामान जुटा लेते थे पर 
सामान्य लोगों की बढ़ती आकाक्षाओं को पूरा करने में वे असमर्थ थे, 
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विशेषकर जब टेलीविजन जैसे प्रसार माध्यमों से यह आकाक्षायें तेजी से बढ़ 
रही हों। इस अतृप्त उपभोक्तावाद के दबाव से जब साम्यवादी व्यवस्था ढहने 
लगी, तो अमीर पूंजीवादी देशों ने इन अस्त-व्यस्त हुई अर्थव्यवस्थाओं के 
प्रति भी अत्यधिक मुनाफा कमाने व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की 
वैसी ही नीति अपनाई जैसी कि वे गरीब देशों के प्रति अपनाते रहे हैं। इस 
तरह समता पर बाहरी तौर पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं का पतन हुआ 
अर्न्तराष्ट्रीय स्‍तर पर विषमता तेजी से बढी। 


किन्तु बढ़ती विषमता के इस दोर में समता के सिद्धान्त को मजबूत 
करने वाले तथ्य भी उपलब्ध हुए। जैसे जैसे पर्यावरण का संकट विकट हुआ 
तथा जलवायु में बदलाव, समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि जैसे विश्वव्यापी 
संकटों की संभावना बढ़ने लगी, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगा कि प्रकृति पर 
अत्यधिक दबाव डालने वाली भोग-विलास की जीवन-शैली को छोडे बिना 
यह दुनिया नहीं बचने वाली है। अनेक विशेषज्ञों ने कहा कि अमीर देशों में 
रहने वाले 20 प्रतिशत लोग विश्व की कुल ऊर्जा के 70 प्रतिशत हिस्से 
का व कुल धातुओं के 75 प्रतिशत हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, व यह 
रिथति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है। यदि हमें पर्यावरण को बचाना 
है, तो प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना होगा। चूंकि गरीब 
लोग तो पहले ही बहुत कम उपभोग कर रहे हैं, अत: अमीर लोगों और 
अमीर देशों को अपना भोग-विलास कम करना होगा। गरीबों की बुनियादी 
जरूरतों को तो पूरा करना ही है, पर पर्यावरण के विनाश के बिना यह तभी 
संभव है जब अमीरों के भोग-विलास को बहुत कम किया जाए। 


इस तरह पहले जिस धारणा को अधूरी मान्यता मिली थी, उसके इस 
अधूरेपन को भरने का कार्य पर्यावरण के बढ़ते संकट ने किया और एक 
स्पष्ट चेतावनी दे दी कि यदि सब सादगी के आधार पर जीवन नहीं जीते 
हैं तो पर्यावरण विनाश से तरह-तरह के संकट उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ लोग 
यह कहेंगे कि सादगी के इस संदेश में भला नई बात क्‍या है, यह तो अनेक 
धर्मगुरुओं द्वारा बहुत पहले से प्रचारित किया गया है। वास्तव में यह संदेश 
तो पुराना ही है, पर इसकी वैज्ञानिक पहचान एक नई बात है। जिस जीवन 
शेली को गौतम बुद्ध और ईसा मसीह ने, गुरु नानक और संत कबीर ने 
नेतिक और आध्यात्मिक आधार पर उचित बताया, आज विज्ञान ने ग्रीनहाउस 
गेसों के असहनीय होते दबाव का हिसाव लगाकर बता दिया है कि पूरी 
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दुनिया को बचाने का वैज्ञानिक आधार उसी सादगी पर आधारित जीवन-शैली 
में है। 

अत: समता की समग्र परिभाषा यह है कि गरीबों की बुनियादी जरूरतों 
को पूरा करते हुए वह अमीरों के भोग-विलास को कम करते हुए सादगी की 
जीवन-शैली की एक ऐसी पहचान बनाई जाए जिसे अधिक से अधिक लोग 
स्वीकार कर सकें व सरकार की सब नीतियाँ भी इस सादगी की जीवन-शैली 
के अनुकूल हों। 


इस उद्देश्य के अनुकूल एक व्यावहारिक प्रश्न यह पूछा जा सकता है 
कि आय की विषमता को कितना कम किया जाना चाहिए। यदि हम इस 
विषय पर विश्व के सब देशों के उपलब्ध आंकडों को देखें तो पता चलता 
है कि नीचे के 40 प्रतिशत लोगों को लगभग 25 प्रतिशत तक आय 
उपलब्ध करवाने का लक्ष्य व्यावहारिक तौर पर कुछ देशों में प्राप्त किया जा 
चुका है। इसी तरह ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों की आय व नीचे के 20 
प्रतिशत लोगों की आय के अनुपात को लगभग 3:4 तक पहुंचाना एक-दो 
देशों में संभव हो सका है। अत: इस लक्ष्य को विभिन्‍न देश स्वीकार कर 
सकते हैं व फिर यदि वे इससे भी आगे विषमता कम कर सकें तो यह और 
भी अच्छा होगा। ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों में भी शीर्ष के एक या दो 
प्रतिशत में जो संपत्ति ओर आय का अत्यधिक केन्द्रीकरण कई देशों में 
व्याप्त है, उसे दूर करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


राष्ट्रीय स्‍तर की इन विषमताओं के अतिरिक्त अर्न्त्तराष्ट्रीय विषमताओं 
को दूर करना भी बहुत जरूरी है। इस समय विकसित औद्योगिक देशों में 
विश्व के कुल 20 प्रतिशत लोग रहते हैं पर उनके पास विश्व की क॒ल 
वार्षिक आय 23000 अरब डालर में से 8000 अरब डालर केन्द्रित है। 
दूसरे शब्दों में यहाँ रहने वाली विश्व की कुल जनसंख्या के 20 प्रतिशत 
हिस्से के पास विश्व की 78 प्रतिशत आय है जबकि विकासशील देशों मैं 
रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 22 प्रतिशत आय है। अत: 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता कम करना बहुत आवश्यक है। अमीर देशों का 
आज भी यही प्रयास है कि इस विषमता को बनाए रखें व विश्व अर्थव्यवस्था 
पर आधिपत्य रखें। इस प्रवृत्ति को बदलना जरूरी हेै। 


विश्व स्तर के इन आंकडों से हमें यह भी पता चलता हैं कि काफी 
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समय तक साम्यवाद अपनाने वाले कुछ देशों में विषमता कुछ पूंजीवादी देशों 
से भी अधिक है। अत: इस बारे में एक खुली बहस होनी चाहिए कि विषमता 
कम करने के कौन से उपाय असरदार हुए हैं, और कौन से नहीं। इस 
विश्लेषण में विशेष ध्यान इस ओर देना चाहिए कि आध्यात्मिक और नेतिक 
विकास के रास्ते से यदि सादगी को आदर्श जीवन मूल्य के रूप में स्थापित 
किया जा सके तो एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो सकेगी जिस पर खड़ा 
हुआ समता का भवन कभी क्षतिग्रस्त नहीं होगा। 
७ ७ ७ 


3३. विकासशील देशों की सिमटती आजादी और 
स्वदेशी का महत्व 


द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद अनेक उपनिवेशों के आजाद होने 
का सिलसिला काफी तेजी से आगे बढ़ा और अगले दो दशकों में छोटे-बड़े 
कई देशों ने आजाद हवा में सांस ली। इनमें से कुछ देश आजादी के बाद 
भी औपनिवेशिक इतिहास के बोझ से इतने दबे हुए थे कि विकसित देशों के 
आश्रित ही बने रह गए। एक या दो खनिजों या फसलों के निर्यात पर निर्भर 
देशों की ऐसी ही स्थिति थी। कुछ अन्य आजाद हुए देशों के अभिजात वर्ग 
ने ऐसी विलासिता और दिखावटी शान की जीवनशैली अपनाई कि विकसित 
देशों पर निर्भरता के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता था। इसके 
बावजूद बहुत से ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और 
ओपनिवेशिक दिनों की अपेक्षा जन-कल्याण के लिए और दीर्घकालीन विकास 
के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर आजादी के महत्व को अच्छी तरह 
स्थापित कर दिया। 


पर कुछ वर्षो के पश्चात, कुछ हद तक अपनी गलतियों के कारण और 
कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों ओर व्यापार में व्याप्त तरह-तरह की 
विषमता और अन्याय के कारण, ऐसे अनेक विकासशील देश भी विदेशी कर्ज 
के दलदल में फंसते चले गए। विदेशी कर्ज के संकट में फंसे देशों को 
विकसित देशों और उनके द्वारा नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की 
ऐसी अनेक शर्तें माननी पडीं जिससे वहां के गरीब लोगों को अनेक कष्ट 
सहने पड़े ओर साथ ही उनकी आर्थिक संप्रभुता पर चोट पहुंची। लगभग 
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सत्तर से अस्सी विकासशील देशों को संरचनात्मक सामजस्य की नीतियां 
अपनानी पड़ीं। इन नीतियों के मार्फत अनेक विकासशील देशों को बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों को अधिक छूट देने के लिए आयातों पर से प्रतिबंध और शुल्क 
हटाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के 
लिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए 
मजबूर किया गया। खर्च में अनेक ऐसी कटोतियों के लिए कहा गया जिससे 
कमजोर वर्ग के लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गई। दीर्घकालीन आत्म-निर्भर 
विकास की संभावनाएं कम हो गई और विदेशी निर्भरता बढ़ गई। 


विकासशील देशों की सिमटती आजादी को गैट (जनरल एग्रीमेंट आन 
टेरिफस एंड ट्रेड) वार्ता के उरूग्वे दौर में एक अन्य महत्वपूर्ण. धक्का लगा। 
इस बेहद विवादग्रस्त वार्ता का अंत गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन 
की स्थापना से हुआ। गैट की अपेक्षा विश्व व्यापार संगठन का कार्य और 
नियंत्रण क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है और इसमें कृषि, निवेश, पेटेंट, बैंक, 
बीमा, प्रसार माध्यम आदि सम्मिलित हैं। जब कोई देश उरूग्वे दौर के 
समझोतों को स्वीकार कर विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करता है तो इन 
अनेक क्षेत्रों में हुए अंतरराष्ट्रीय समझोतों को उसे स्वीकार करना पड़ता है। 
किसी एक समझौते का उल्लघंन होने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो 
सकती है। यह कार्यवाही केवल एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर अन्य क्षेत्रों 
को प्रभावित करने वाली भी हो सकती है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापक 
प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसे इस संगठन की 
बहुपक्षीय प्रतिकूल कार्यवाही को झेलना पड़े। 


अपने देश में तकनीक के विकास के लिए यथोचित पेटेंट का कानून 
बनाना, किसानों को छूट या सब्सिडी देना, अपने देश के बैंकों, बीमा 
कंपनियों व प्रसार माध्यमों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना, खाद्य 
पदार्थों के आयात पर शुल्क लगाना, दवाओं की कीमत को कम रखना-ऐसे 
कितने ही सरकारी नीति के पक्ष हैं जिनमें किसी विकासशील सरकार की 
स्वतंत्र नीति पर केवल इस कारण नियंत्रण लग सकता है क्योंकि विश्व 
व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते उसके नियमों को मानना जरूरी है। 


इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन के नियम-कानूनों का 
कोई लाभ विकासशील देशों को नहीं मिलेगा। छिटपुट कुछ लाभ इन देशों 
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को विशेषकर जो आर्थिक और तकनीकी विकास में काफी आगे निकल चुके 
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हैं, जरूर मिल सकते हैं पर यह काफी सीमित ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था और उसमें व्याप्त विषमता की जो स्थिति है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय. 


व्यापार के अधिक खुलने के अधिकांश लाभ अमीर देशों को ही मिलेंगे। 
आर्थिक विकास के आरंभिक चरण में उन्होंने अपने उद्योग, कृषि, बैंक आदि 
को संरक्षण देने के जो उपाय स्वयं अपनाए थे उनसे गरीब देशों को वंचित 
रखा जा रहा है। 


जिन विकासशील देशों ने संरचनात्मक सामंजस्य का कार्यक्रम अपनाया 
हुआ है और जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनकी सरकार को 
अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करने में अनेक सीमाओं के भीतर ही काम 
करना होगा। यदि इन नीतियों का विरोध करने वाली कोई नई सरकार 
आती है तो उसे भी इन नियंत्रणों से उत्पन्न अनेक अवरोधों का सामना 
करना पड़ सकता है, उसके लिए यह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि 
इस कारण चुनाव से पहले किए गए कुछ महत्वपूर्ण वायदों को वह पूरा न 
कर सकें। 

बात यहां पर भी खत्म नहीं होती हैं। अब विश्व व्यापार संगठन में कुछ 
ऐसे नए विषय और मुद्दे लाने के प्रयास भी चल रहे हैं जिनसे विकसित देशों 
और वहां की बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों की हैसियत और बढ जाएगी ओर दूसरी 
ओर विकासशील देशों की आजादी ओर सिमट जाएगी। निवेश के मुद्दे पर 
एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रयास हो रहे हैं जिससे विदेशी कपनियों 
को विश्व व्यापार संगठन के सदरय देशों में अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में 
प्रवेश करने और अपना कारोबार करने की अत्यधिक छूट मिल जाएगी। 
विकास शील देश अभी उरुग्वे दौर के दौरान हुए बदलावों के बोझ से उभर 
भी नहीं पाये थे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के तुरंत बाद नये 
व्यापक असर वाले अन्तरराष्ट्रीय परिवर्तनों की बात शुरु कर दी गयी। कई 
ऐसे बदलाव जिन पर उरुग्वे में बहस करने के बाद विकासशील देशों के 
आग्रह पर उन्हें त्याग दिया गया था अब फिर चर्चा में आ गये ओर एक बार 
फिर उन्हें किसी न किसी रुप में अपनाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। 


ऐसा लगता है जैसे चंद अमीर देश न केवल गरीब और विकासशील 


देशों को अपनी सुविधाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं, उनके पास इस 
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कार्य को धीरे-धीर करने का घेर्य भी नहीं है। एक के बाद एक निरंतर दबाव 
वे बनाये रखना चाहते है। साम्रज्यवाद न केवल जीवित है अपितु उसने 
आक्रामक तेवर भी अपना लिया है। चाहे कुछ अमीर माने जाने वाले देशों की 
अर्थव्यवस्था भी अंदर से खोखली होती जा रही है, पर इससे तो विषमता और 
शोषण की व्यवस्था बनाये रखने की अपितु इसे और अपने पक्ष में करने की 
उनकी प्रवृत्ति प्रबल होती है। निवेश पर जो अंतरराष्ट्रीय समझोता करवाने का 
प्रयास विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से हो रहा है, उससे बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों को किसी भी देश में कोई भी कारोबार करने की इतनी छूट मिलेगी 
जितनी आज तक कभी नही मिली है। इतना ही नहीं कोई देश अपने उद्योगों 
के प्रोत्साहन ओर संरक्षण के लिए जो विशेष सुविधाएं देता है, उन पर ये बडी 
विदेशी कंपनियां भी अपना हक जताएंगी। कहने को ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां 
किसी भी देश की हो सकती है। पर यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि 
अधिकांश बहुराष्ट्रीय कपनियों का आधार चंद अमीर देशों में ही है। नवीनतम 
आंकडों के अनुसार विश्व में 40 हजार बहुराष्ट्रीय कंपनियां है जिनमें से 35 
हजार कंपनियों का आधार चंद अमीर देशों में है। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मसलों को कभी मजदूरों की स्थिति, कभी 
पर्यावरण ओर कभी मानवाधिकारों से जोड़ने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नाहक 
अनेक जटिलताएं तो आती ही हैं, साथ ही इन बेहद सार्थक कार्यक्षेत्रों में भी 
भटकाव आता है। यदि विकसित देशों को मजदूरों और पर्यावरण की इतनी 
ही चिन्ता है तो वे विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव क्‍यों नहीं लाते हैं जिससे 
मजदूरों को राहत मिले ओर पर्यावरण पर दबाव कम हो। वास्तव में अपने 
विलासिता भरे जीवन स्तर का बनाये रखने के लिए इन विकसित देशों को 
गरीब लोगों या पर्यावरण से खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं रहा है। अब 
उन्हें वास्तविक चिन्ता पर्यावरण या मजदूरों की नहीं है, उन्हें तो ऐसे अच्छे 
दिखायी देने वाले बहाने चाहिए जिनके नाम पर वे अन्तराष्ट्रीय व्यापार और 
व्यवसाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाये रख सकें। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसे 
मुद्दों को इस ढंग से लाना कि विकासशील देशों की स्थिति और कमजोर हो 
और इसके लिए विश्व व्यापार संगठन के मंच का भरपूर प्रयोग करना- अमीर 
देशों की यह सोच तो काफी रपष्ट हो गयी है। अब सवाल यह है कि गरीब 
और विकासशील देश इस रिथति का सामना केसे करेंगे ताकि उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति ओर संप्रभुता को ओर चोट न पहुंचे। 
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निश्चय ही आपस में अधिक बातचीत करने और आपसी एकता के. 
आधार पर अमीर देशों के प्रयासों का सामना करने से सभी विकासशील और 
गरीब देशों को अपने हित सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। सब अमीर देशों 
के हित भी एक से नहीं है। कछ बातों पर यूरोपीय समुदाय और अमरीका में 
टकराव है, तो कछ अन्य मुद्दों पर इन देशों का जापान से टकराव है। इन 
अन्तरविरोधों का लाभ उठाते हुए और आपसी एकता कायम रखते हुए 
विकासशील देश निश्चय ही अपनी रिथिति को कुछ हद तक सुधार सकते है 
पर भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। साथ ही उसे 
अपनी अर्थव्यवस्था को आंतरिक मजबूती और स्थायित्व देने के लिए कुछ 
महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तरह-तरह के 
दबाव डालकर उसे झुकाना आसान न हो। 


इस तरह की परिस्थिति से जूझने के लिए स्वदेशी की भावना और 
स्वदेशी आंदोलन के संदेश का विशेष महत्व है। वर्तमान समय और परिरिथतियों 
के अनुकूल ही हमें स्वदेशी की मूल भावना को ग्रहण करना पडेगा। वर्तमान 
सन्दर्भ में स्वदेशी की भावना का सबसे अनुकूल अर्थ यह है जहां तक जीवन 
की बुनियादी जरुरतों का सवाल है, उसमें जहां तक संभव हो हम रवावलंबी 
और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। 


यह सिद्धान्त राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है और छोटे ग्रामीण 
समुदायों पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें खाद्यान्न, अन्य आवश्यक खाद्य 
पदार्थों, आवश्यक दवाओं, सबसे जरुरी पूंजी वस्तुओं व मशीनों, अपनी 
सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी शस्त्रों आदि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करनी चाहिए। खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु इतना तो 
हम कर ही सकते है कि जिन खनिजों की हमारे यहां कमी है, उनके उपयोग 
को यथासंभव सीमित रखें। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार में हम हिस्सा जरूर 
_ लेते रहें, पर बुनियादी जरुरतों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के 
लक्ष्य को प्राथमिकता दें। यदि हम बुनियादी जरुरतों में आत्मनिर्भर हैं तो हम 
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने न्‍्यायोचित हकों के लिए असरदार ढंग से संघर्ष 
कर सकते है, हमें दूसरों के दबाव में घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। 
इसके साथ ही विदेशी कर्ज के बोझ को कम करने के असरदार उपाय भी 
हमें शीघ्र अपनाने पड़ेंगे। 
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स्वदेशी का दूसरा रुप गांव, समुदाय या मुहल्ले के स्तर का है। वास्तव 
में जब हर गांव व मोहल्ले में स्वदेशी का जोर हो तभी राष्ट्रीय स्तर पर 
स्वदेशी सफल हो सकती है। गाव-समुदाय में, उनसे जुड़े कस्बों और छोटे 
शहरों में इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि जहां तक संभव हो, बुनियादी 
जरुरतों की पूर्ति स्थानीय उत्पादों से ही हो। इससे आत्मनिर्भरता का संदेश 
दूर- दूर के गांवों में पहुंचेगा और अनेक ऐसी दस्तकारियों व अन्य परंपरागत 
रोजगारों को नया जीवन मिल सकेगा जो कि उजड़ते जा रहे हैं। इतना ही 
नहीं, शिक्षित नवयुवकों को अपनी शिक्षा और नयी तकनीकों का प्रयोग करते 
हुए भी अनेक रोजगार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगें। यदि इस तरह 
के प्रयास हमारे देश में बहुत सी जगहों पर निरतरता के साथ हों तो कुछ ही 
समय में इसका असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी दिखायी देने लगेगा। 
आयातित वस्तुओं की मांग कम होगी जिससे विदेशी मुद्रा पर बोझ कम होगा। 
स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार मिलने से बेरोजगारी कम होगी व महानगरों 
की ओर असहाय स्थिति में पलायन कुछ हद तक रुकेगा। युवा वर्ग को अपनी 
शिक्षा, कौशल और रुचि के अनुकूल स्वरोजगार मिलने से तकनीकी और 
उद्यमी क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका पहले की अपेक्षा कहीं 
अधिक मिलेगा। हमारे उद्योग ओर प्रबंध में जड़ता दूर होगी तथा नयी 
प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिलते रहने से इनका स्तर ऊपर उठेगा। 


स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य की बहुत संभावनाएं हैं। किसी भी 
मुहल्ले या बरती से यह कार्य आरंभ हो सकता है, बस लगन की जरूरत है। 
केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी कर्ज के विरूद्ध नारे बाजी करने से 
लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जैसे-जैसे आर्थिक संकट विकट हो रहा है, 
वैसे-वैसे जनसाधारण को स्वयं भी राहत देने वाले विकल्पों की तलाश है। इस 
स्थिति में यदि उत्साही युवा और अनुभवी बुजुर्ग स्वतंत्रता के संघर्ष के समय 
के आदर्शो से प्रेरित होकर स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करें तो उन्हें 
निश्चय ही अच्छी सफलता मिल सकती है। शुरू में रास्ता कुछ टेढ़ा जरूर 
लगेगा पर कुछ जगहों पर सार्थक कार्य होने के बाद अन्य स्थानों पर 
अधिक सहूलियत हो जायेगी। स्वदेशी के साथ ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण का 
कार्य जरूरी है जिससे तेजी से फेल रही अपसंरकृति का सामना भी हो 
सकेगा। 


यह पुनीत कार्य ऐसा है जिसमें पूरे भारतीय समाज को जोड़ कर चलना 
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चाहिए। अत: ऐसे कार्य से सांप्रदायिक सोच को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। 
सांप्रदायिक सोच हमारे समाज को बांटता और तोडता है। साम्राज्यवाद का 
सामना करने के लिए पूरे समाज में एकता होनी चाहिए। आपसी भाईचारे और 
सब धर्मों की एकता के आधार पर ही स्वदेशी जैसे महत्वपूर्ण कार्य का प्रसार 


निरंतरता से हो सकता है और यह दूर-दूर पंहुच सकता है। 
७ ७ ७ 


4 गांधी का चरखा और आजीविका का संघर्ष 


आज जब खादी और स्वदेशी आंदोलन द्वारा सार्थक भूमिका तलाशने का 
प्रयास हो रहा है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि खादी और चरखे का आरंभ 
महात्मा गांधी ने किस संदर्भ में और किस उद्देश्य से किया। अपनी आत्मकथा 
में इसकी रोचक कहानी बताते हुए उन्होंने लिखा है कि 95 तक उन्होंने 
चरखे के दर्शन तो नहीं किए थे पर गरीबी, भूख और बेकारी दूर करने में 
इसकी भूमिका के बारे में उनकी स्पष्ट राय बन चुकी थी 


दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के साथ 
महात्मा गांधी ने यहां हथकरघे लगवाए और आश्रम के सदस्यों ने बुनाई सीखी। 
वे अपना कुछ कपड़ा स्वयं बुनते और कुछ बाहर के हथकरघा बुनकरों से 
खरीदते थे। पर ये हथकरघा बुनकर भी विदेशी सूत का उपयोग करते थे 
क्योंकि वह अधिक महीन और बढ़िया होता था। आश्रम ने अपने यहां की मिलों 
की सूत का बुना कपड़ा खरीदने की गारंटी दी तभी बुनकरों ने उन्हें यह मोटा 
कपड़ा देना आरंभ किया। 


अब समस्या यह हुई कि अपनी मिलों से भी सूत नियमित तौर पर कैसे 
प्राप्त किया जाए क्‍योंकि उनका ध्येय तो खुद कात कर खुद बुनना था। 
हथकरघों को अच्छा और सही कीमत का सूत नियमित उपलब्ध करवाने में 
उनकी रूचि नहीं थी। इस लिए कताई के मामले में आत्म निर्भर होने के महत्व 
को और तीक्ष्णता से अनुभव किया गया। गांधीजी लिखते हैं, “हमने देखा कि 
जब तक हम हाथ से न कातें हमारी पराधीनता बनी रहेगी। हमें यह नही जान 
पड़ा कि मिल के एजेंट बनकर हम देश सेवा कर रहे है।' 


पर आश्चर्य की बात है कि उस समय तक चरखे का प्रचलन बहुत कस 
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हो चुका था और बहुत खोजने पर भी कई महीनों तक गांधीजी को कोई 
. चरखा या चरखा चलाने वाला नहीं मिला। चरखे की चर्चा बहुत होने के बाद 
अंत में गंगाबाई नामक महिला ने चरखे की खोज की जिम्मेदारी अपने ऊपर 
ली। गांधीजी आगे लिखते हैं, “गुजरात में खूब भटकने के बाद, गायकवाड़ के 
बीजापुर में गंगा बहन को चरखा मिला। बहुतेरे कुटुंबों के पास चरखा था और 
उसे उठा कर उन्होंने टांड पर रख दिया था। पर यदि उनका सूत कोई लेले 
ओर उन्हें पूनी दी जाए तो वे कातने को तैयार थे।' 


अब सवाल था कि पुनिया कहां से ली जाए? कुछ समय तक उन्हें एक 
मिल से प्राप्त करने की व्यवस्था हो गई। पर 'मिल की पुनिया लेकर सूत 
कतवाने में मुझे भारी दोष दिखाई दिया। अगर मिल की पुनिया लेते हैं तो 
फिर सूत लेने में क्या दोष है? हमारे पुरखों के पास मिल की पुनिया कहां 
थी? वे केसे पुनिया तैयार करते थे? पुनिया बनाने वाले की तलाश के लिए 
मैंने गंगा बहन से कहा। उन्होंने इसका जिम्मा लिया। एक धुनिया ढूंढ 
निकाला।' 


उसके बाद तो आश्रम में ही चरखे में सुधार किए गए और कई चरखे 
और तकुए बनाए गए। जब यह काम खूब चल निकला और चर्चित हुआ तो 
एक मिल मालिक ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया। उसने बताया कि 
बंग भंग के समय जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसका लाभ भी कुछ मिल 
मालिकों ने स्वदेशी माल के नाम पर विदेशी माल बेच कर कमाया था। मिल 
मालिक ने कहा कि जब तक स्वदेशी उत्पादन कम होगा तब तक किसी न 
किसी रूप में विदेशी माल ही बिकेगा। स्वदेशी उत्पादन तेजी से बढ़ाना हो 
तो नई मिलों की स्थापना अपने देश में करनी होगी। इसलिए इस मिल 
मालिक ने गांधी जी को सलाह दी कि वे अपने स्वदेशी आंदोलन की दिशा 
को बदल दें और “नई मिलें खोलने की तरफ ध्यान दें।' 


उत्तर में गांधीजी ने कहा, “यह तो मैं कर नहीं रहा हूँ पर चरखे के काम 
में लगा हूँ, मिल मालिक ने पूछा यह क्‍या चीज है? गांधीजी ने चरखे की बात 
सुनाई और आगे कहा, “इस प्रकार के रवदेशी में मेरी श्रद्धा है। क्योंकि इसके 
द्वारा ही हिन्दुस्तान के भूखों मरने वालों, अर्द्ध बेकार स्त्रियों को काम दिया 
जा सकता है। जो वह कातें उस सूत को बुनवाना और वह खादी लोगों को 
पहनाना यह मेरी भावना है ओर मेरा आंदोलन है। चरखे का आंदोलन कहां 
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तक सफल होगा यह तो मैं नहीं जानता। अभी तो सिर्फ इसका आरम्भ काल 
है पर मुझे उसमें पूरा विश्वास है।' 


महात्मा गांधी के लिए खादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 
से ही यह संकीण अर्थ नहीं था कि विदेशी कारखाने की जगह देश के 
कारखाने के माल का प्रचलन हो। यदि यह संर्कीण अर्थ होता तो वे अपने देश 
के मिल मालिक की सलाह मान लेते या कम से कम सूत को मिल से ही प्राप्त 
करते रहने का प्रयास करते। चरखे और धुनिए को ढूंढने के लिए चक्कर न 
लगाते रहते। पर उनकी खादी और रवदेशी के बारे में मूल सोच यही थी कि 
इसका लाभ गरीब और अर्द्ध-बेकार लोगों तक पंहुचाया जाए जैसा कि उन्होंने 
मिल मालिकों को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था। 


गांवों के गरीब लोगों की सहायता के लिए वे काफी हद तक आत्म-निर्भर 
रहने वाली एक ऐसी व्यवस्था तलाश रहे थे जिसमें साम्राज्यवाद के हमलों 
और पूंजीवाद में समय-समय पर आने वाले संकटों से अपने को बचाकर हमारे 
ग्रामवासी बुनियादी जरूरतों के बारे में आश्वस्त हो सकें। खादी के बारे में 
उनकी इस गहरी और व्यापक सोच को स्वतंत्र भारत में मान्यता नहीं मिली! 


उदाहरण के लिए कागजी तौर पर हथकरघा बुनकरों या हैंडलूम क्षेत्र के 
लिए सरकार ने अनेक सुविधाओं की घोषणा की हुई है पर सूत के मामले में 
उन्हें मिलों पर निर्भर बनाकर रखा गया है और मिलों द्वारा कभी हथकरघा 
बुनकरों को संतोषजनक ढंग से सूत उपलब्ध नहीं कराया गया है। बुनकरों के 
आर्थिक संकट का यह एक स्थायी कारण बन गया है। 


इतना ही नहीं खेतों में कपास की उन नई किस्मों को सरकार ने 
प्रोत्साहित किया है जो मिलों में होने वाली कताई के अधिक अनुकूल हैं। इस 
कारण तो आत्मनिर्भरता का कार्य अब महात्मा गांधी के समय से भी कठिन 
हो गया है। खेती, कताई , बुनाई, चरखे और हथकरघे के निर्माण के बीच जो 
सिलसिला बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है। उसे जोड़ने का कोई प्रयास 
किए बिना ही सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए हथकरघा बुनकरों के लिए 
छोटी-मोटी सुविधाओं के वायदे किए जाते हैं। इन्हें भी प्राय: गलत प्रवृत्ति के 
लोग लूट के ले जाते हैं। इतना ही नहीं, विकेन्द्रीकरण के नाम पर बहुत से 
लाभ तो पावरलूम क्षेत्र ने हथिया लिए हैं जबकि पावरलूम क्षेत्र का अत्यधिक 
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उपयोग अब मिल मालिक अपने माल के उत्पादन के लिए कर रहें हैं। बस 
अपनी मिल का ठप्पा लगाकर इस माल को बाजार मे बेच देते हैं। 


कुछ समय पहले सहारनपुर के क॒ुछ गांवों में यह खतरा उत्पन्न हुआ कि 
चारपाई जिस रस्सी से बुनी जाती है उस बान की उपलब्धता खतरे में पड़ 
गई। इस घाड़ क्षेत्र से बान की उपलब्धता बहुत दूर-दूर करवाई जाती हैं 
जिससे चारपाई बनाने का पूरा काम आगे बढ़ता है। इसलिए बान के काम को 
बचाना वहां के लोगों के रोजगार के लिए तो बहुत जरूरी है ही पर साथ ही 
एक बहुत बडे क्षेत्र में जो लोग चारपाई बनाने के काम में लगे हैं उनके 
रोजगार की रक्षा के लिए भी जरूरी है। 


980 के दशक में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र की लोह अयस्क 
खदानों में मशीनीकरण द्वारा हजारों खनिकों के रोजगार के लिए खतरा 
उत्पन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ ने इसका विरोध किया और 
इसक स्थान पर ऐसी अर्ध मशीनीकरण की तकनीक प्रस्तावित की जिससे 
खनिकों का रोजगार बच सकता था। मशीनीकरण और महिला मजदूर पर 
हिर्री में हुए महिला सम्मेलन 987 के एक दस्तावेज में कहा गया, 
“अर्ध-मशीनीकरण की पद्धति में लोहा पत्थर फोड़ने वाला एक भी पुरूष या 
महिला मजदूर अपने काम से हटता नहीं है। मशीनीकरण का सवाल केवल 
उत्पादन से नहीं पर उत्पादन में जुटी हुई श्रम-शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। 
विज्ञान ओर तकनीकी जानकारी मानव समाज को तरक्की की ओर ले जाने 
की भूमिका अदा करती है लेकिन जब वैज्ञानिक जानकारी के उपयोग से बनी 
बड़ी मशीनें इंसान को बेरोजगारी की ओर धकेलती हैं तब वे प्रगतिशील नहीं 
रह जातीं।' 

इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे आस-पास बिखरे हुए हैं। वर्तमान 
परिस्थितियों में भी जनसाधारण की आजीविका से जुड़े ऐसे अनेक सवाल 
उठते रहते हैं जिनमें महात्मा गांधी के विचार बेहद प्रासंगिक हैं और जहां इन 
विचारों कं आधार पर आजीविका को बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। 

७ ७ ७ 
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भाग 7 
हमारे गाँव हमारे खेत 


4. विश्व खाद्य व कृषि व्यवस्था की विसंगतियां 


भारत में खेती-किसानी की सही समझ बनाने के लिए विश्व की कृषि व 
खाद्य व्यवस्था को समझना भी जरूरी है। विश्व कृषि व्यवस्था में पिछले कुछ 
दशकों में 2 लक्षण बहुत स्पष्ट रूप से देखे गए हैं जिसकी प्रथम और प्रमुख 
अभिव्यक्ति विकसित देशों में हुई पर अमीर देशों की नकल करने की आदत 
के कारण अनेक विकासशील देश भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। 


पहली प्रमुख बात तो यह है कि विश्व में शहरी (और विशेषकर 
महानगरीय ) सभ्यता को अधिक महत्व दिया गया है व ग्रामीण सभ्यता की 
उपेक्षा हुई है। पर्यावरणीय संकट के विकट होने के साथ यह भी स्पष्ट होने 
लगा है कि इसका निदान ग्रामीण सभ्यता में ही संभव है। इसके बावजूद शहरी 
और विशेषकर महानगरीय जीवन शैली के प्रति रूझान बढ़ रहा है और इसके 
साथ ही टिकाऊ खेती के लिए जिस ग्रामीण सामुदायिक भावना की जरूरत 
है, वह बिखर रही है। 


दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि-क्षेत्र की आय में जितना विस्तार 
हुआ है, उसका मुख्य हिस्सा कृषि आधारित उद्योग को मिला है व किसानों 
को बहुत कम मिला है। तरह-तरह के कृषि उपज के व्यापार में लगी बड़ी 
कंपनिया व इस उपज पर आधारित तरह-तरह के पैकिट बंद या डिव्बाबंद 
उत्पाद बनाने वाले उद्योगों का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है जबकि साधारण 
किसान इन बढ़ते व्यवसायों के बीच कहीं खो से गए हैं। 


कृषि कार्य में जो नई तकनीक इन उद्योगों के प्रसार के साथ लाई गई 
है उससे कृषि कार्य की मंहगाई बहुत बढी है। साधारण किसानों का अनुभव 
है कि रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं आदि पर खर्च बढ़ता ही जा रहा 
है, उत्पादकता उतनी नहीं बढ रही हैं। कभी-कभी तो कीटनाशक दवाओं के 
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अधिक उपयोग से फसल चौपट ही हो जाती है, जैसा कि हाल ही में वारंगल 
में हुआ। ब्रिटेन में बीस वर्षों में केवल कीटनाशकों का खर्च दस गुणा बढ़ 
गया। ट्रैक्टरों के लिए किसानों ने जो कर्ज लिए थे, उसके कारण कुछ 
किसानों की तो जमीन ही बिक गई। नई तकनीक के लिए अधिक सिंचाई 
चाहिए, अत: कुंओं को निरंतर गहरा करने पर व इस गहराई से पानी खींचने 
का खर्च बहुत मंहगा पड़ता है। नहरों के पानी के बंटवारे के लिए झगडे बढ़ते 
जाते हैं। 


इन सब का मिला-जुला असर है कि छोटे किसानों का संकट बढ रहा 
है ओर उनमें से अनेक जमीन से वंचित हो रहे हैं। बडे फार्मों के हाथ में 
अधिक भूमि जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधी कृषि भूमि यहाँ की 
जनसखख्या के मात्र 0.% लोगों के स्वामित्व में है। रानल्ड रीगन के राष्ट्रपति 
काल में अनुमान लगाया गया था कि प्रति आठ मिनट में एक किसान खेती 
का कार्य छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा था। ब्रिटेन में 4953 और 4987 
के बीच फार्मों की संख्या 454000 से कम होकर 242300 तक गिर गई। 
इन खेती को छोड़ने वाले लोगों में मुख्य रूप से अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति 
के किसान ही थे। 


यदि किसानों का संकट बढ रहा है तो किसान मजदूरों का संकट और 
भी बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा अब उन्हें जहरीले रसायनों व खतरनाक 
उपकरणों से काम करना पड़ता हैं। थ्रेशरो में हाथ कटवाने वाले मजदूरों और 
जहरीली कीटनाशक दवाओं से बीमारी व मौत का शिकार होने वाले मजदूरों 
की संख्या बहुत अधिक है। बढ़ती तादाद में प्रवासी मजदूरी से यह खतरनाक 
काम करवाये जाते हैं जो बाद में कोई मुआवजा भी प्राप्त नही कर सकते है। 


छठा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि कृषि के प्राकृतिक उपजाऊपन का 
बहुत तेजी से हास हो रहा है। भूमि सूचना व सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, 
हालैंड द्वारा हाल में किये गये एक अध्ययन के अनुसार 96 करोड़ हैक्टेयर 
भूमि का कुछ न कुद हस हो चुका है व इसमें से 30 करोड़ हैक्टेयर मूमि 
तो अपनी समस्त जैव उपयोगिता खो चुकी है। रसायनों की अंधाधुंध वृद्धि 
और नहरों के पानी के रिसाव से उत्पन्न दलदलीकरण से ही बहुत सी भूमि 
नष्ट हो चुकी है। 


भूमि के ह्लास के साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में भी तेजी से 
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गिरावट आई है। भूमि में अधिक रासायनिक खाद डालने से ही यह समस्या 
आरम्भ हो जाती है तथा कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों आदि रसायनों के 
छिडकाव से और बढ़ जाती है। अनाज या अन्य फसल को बाद में जो 
तरह-तरह से परिष्कृत किया जाता है या डिव्बाबंद उद्योग के अनुकूल बनाया 
जाता है, उससे भी प्राय: कई स्तरों पर पोषक तत्व कम होते है व खतरनाक 
रसायन जोडे जाते हैं। केवल चमक, रंग, गाढ़ेपन, चटपटेपन व आकर्षक 
पैकिंग की खातिर अनेक हानिकारक पदार्थ बेगुनाह उपभोक्ताओं को खिलाये 
जाते हैं। लगभग पूरे विश्व के खेतों में जैव विविधता का तेजी से हास हो रहा 
है। फसलों की संख्या व इनकी किस्मों की संख्या कम हो रही है। एक ही तरह 
की फसल और किस्म, या एक से जैविक आधार की किस्म बोने के कारण 
बीमारियों और प्रकोपों के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जेनेटिक 
इंजीनियरिंग के नये उत्पादों से बीमारियों के फेलने की संभावना की चेतावनी 
भी अनेक विशेषज्ञ दे चुके है। 


भूमंडलीयकरण की प्रवृत्ति के साथ खाद्य पदार्थो का अन्तर्राष्टीय व्यापार 
तेजी से बढेगा और इस कारण बीमारियों के तेज प्रसार की संभावना की 
चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष १996 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप 
से दी है। मानवीय विकास रिपोर्ट 997 ने दो अध्ययनों का हवाला देते हुए 
बताया है कि इस कारण विकासशील देशों के किसानों का आर्थिक संकट भी 
बढ़ सकता है। फिलिपीन्स के मिनदानाओं द्वीप के किसानों पर आक्सफेम के 
एक अध्ययन ने बताया है कि मक्का का आयात बढ़ने से पांच लाख किसानों 
की आजीविका नष्ट हो सकती है। मैक्सिकों पर एक अध्ययन ने बताया कि 
सस्ते आयात से प्रतियोगिता होने पर सात से आठ लाख किसानों की 
आजीविका लुप्त होने की सभावना है। इस मानवीय विकास रिपोर्ट ने यह भी 
बताया है कि अनेक अमीर देश अपने किसानो को तो भरपूर सबसिडी दे रहे 
हैं पर गरीब देशों को सबसिडी हटाने को कहते है। फिलिपीन्स में एक किसान 
की जितनी आय है उससे 00 गुणा की सबसिडी संयुक्त राज्य अमेरिका के 
एक किसान को दी जाती है। भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया में गरीब देशों के 
किसानों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर देशों का शिकजजा बढ़ने की पूरी 
संभावना है। 


दसवां लक्षण यह देखा गया है कि पर्यावरण के व्यापक विनाश का कृषि 
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पर तरह-तरह से प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वायु-प्रदूषण , जल प्रदूषण, 
एसिड वर्षा, बन कटाव, ओजोन परत के हास, ग्रीनहाऊस गैसो में वृद्धि, 
इससे जुड़ा जलवायु का बदलाव व समुद्र के जल-स्तर मे वृद्धि की संभावना-इन 
सब के अनेक हानिकारक परिणाम है पर एक महत्वपूर्ण पक्ष सभी का है कि 
इनसे कृषि को बहुत नुकसान हो रहा है या होने की संभावना है। 


कृषि कार्य के साथ जुड़े पशु-पक्षियों के प्रति क्रूरता की प्रवृत्ति भी 
लगभग हर जगह बढ़ रही है। एक ओर मनुष्य इन पशुओं से क्रूरता कर रहा 
है, वूसरी ओर काफी हद इस क्रूरता के कारण ही पशु-पक्षियों में ऐसे रोग 
फेल रहें हैं जिनके दुष्परिणाम मनुष्यों तक भी पहुंचते है। जिन लोगों को हाल 
ही में हांगकांग में 72 लाख मुर्गियों के कत्लेआम से दुःख हुआ (इनमें बीमारी 
फेलने के कारण) उन्हें यह जानकर और भी दुःख होगा कि कुछ वर्ष पहले 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊन की कीमत गिरने पर आस्ट्रेलिया में 2 करोड भेडों 
को मार दिया गया था (या जैसा कि टाईम पत्रिका ने उस समय लिखा था, 
इतनी भेड़ों को मारने की तैयारी चल रही थी)। ब्रिटेन में सदा शाकाहारी रही 
गायों को मांस खिलाने से मेड काओ नामक भयानक बीमारी फेली है। 


बारहवां ओर अंतिम लक्षण यह है कि अनाज (व कुछ अन्य खाद्य 
पदार्थों ) का सीधे-सीधे मनुष्य के पोषण के लिए उपयोग करने के रथान पर 
यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि उसे पहले पशुओं को खिला कर उन्हें मोटा किया 
जाए ताकि उनसे उच्च कोटि का मांस प्राप्त किया आए। दस किग्रा0 अनाज 
इस तरह खिलाया जाता है तो एक किग्रा मांस प्राप्त किया जाता है। तरह 
तरह की शराब बनाने के लिये भी अनाज व खाद्य सामग्री का उपयोग बढ़ 
रहा है। इस तरह विश्व के लगभग 40 से 50 प्रतिशत खाद्यान्न का उपयोग 
मांस व मदिरा प्राप्त करने के लिए हो रहा है। 


खाद्य व कृषि व्यवस्था के ये जो लक्षण विश्व स्तर पर देखे जा रहे हैं 
किसी न किसी रूप में, कम या अधिक सीमा तक हमारे देश में भी दिखाई 
दे रहे हैं या हम इनकी ओर बढ़ रहें हैं। अमृतसर जिले में एक किसान ने इस 
लेखक को बताया कि अब बीज बाद में आते है उसके लिये दवाई बाजार में 
पहले आ जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक किसान नेता ने कहा कि अब 
अनेक किसान कह रहें है-एक दिन जमीन जबाव दे जायेगी। डा0 रिछारिया 
ने छत्तीसगढ़ में कुछ ही, वर्ष पहले धान की 7000 किस्मों व उप किस्मो 
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की पहचान की थी। अब उनमें से अनेक तेजी से लुप्त हो रही है। भारत में 
अनेक छोटे किसान संकट में है व भूमिहीनों के साथ अनेक छोटे किसानों को 
भी दूर-दूर प्रवासी मजदूर के रूप में भटकना पड़ता है। 


यदि भारतीय कृषि के बारे में एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है तो वह यह 
है कि भारत एक छोटे किसानों का देश है। अत: छोटे किसानों की जरूरतों 
को ध्यान में रखकर ही खेती की सब नीतियां बनानी चाहिए और भूमि 
सुधार के द्वारा खेती पर आधारित भूमि हीन मजदूरों को भी छोटा किसान 
बनने का अवसर यथासंभव अवश्य दिया जाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
खाद्य व कृषि संगठन ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रति एकड़ कम खर्च में 
उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता छोट किसानों में अधिक है। इस संगठन के 
सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक अध्ययन किया जिसका निष्कर्ष 
यह था कि भूमि वितरण की विषमता को दूर करने से ही विभिन्‍न देशों में 
खाद्य उत्पादन को १0 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 
थाईलैंड के एक अन्य अध्ययन में 2 से 4 एकड़ के किसानों की तुलना 40 
एकड़ से अधिक के भू-स्वामियो से की गई तो देखा गया कि छोटे किसानों 
की प्रति एकड़ उत्पादकता 60 प्रतिशत अधिक है। लैटिन अमेरिका के छः: 
देशो में (जहां भूमि वितरण की विषमतायें शायद विकासशील देशों में सबसे 
अधिक है) देखा गया कि छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता कई गुणा 
अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि उत्पादकता के आंकड़ों के 44 
वर्षीय अध्ययन से फ्रासिस मूर लैपे और जोसफ कालिन्स ने निष्कर्ष निकाला 
कि इनमें से १2 वर्षों में छोटे फार्मो की प्रति एकड़ उत्पादकता अधिक थी। 


अत: हमारे देश को छोटे किसानो पर आधारित खेती ही चाहिए। जहा 
तक तकनीक का सवाल है तो भारतं के लिए गैर रसायनिक खेती ही सबसे 
उचित होगी, क्योकि यह टिकाऊ भी है और सस्ती भी। रसायनों पर निर्भरत 
के बिना धरती मां की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है तथा कीडों 
बीमारियों, खरंपतवार आदि से कैसे बचा जा सकता है, इसकी परंपरागत् 
जानकारी हमारी ग्रामीण सभ्यता के पास बहुत रही है तथा यदि वैज्ञानिकों क 
उचित विशा निर्देश दिये जायें, तो वे नये तौर-तरीकों से इसे और समृद्ध कः 
सकते है। जहां धरती को रसायनों की लत लग चुकी है, वहां धीरे-धीः 
गेर-रसायनिक खेती की ओर कैसे लौटा जा सकता है, इस बारे में भी अनेक 
उत्साह वर्द्धक प्रयोग हो रहे हैं। 


संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकाडमी ने ऐसे १4 प्रयोगों 
पर रिपोर्ट जारी की है जिनमें रसायनो पर निर्भरता कम की गई तो 
उत्पादकता पहले जितनी बनी रही या पहले से बढ़ गई । इंडोनेशिया में ऐसे 
ही एक प्रयोग के बारे में वैज्ञानिक पीटर केनमोर ने लिखा है कि रसायनिक 
कीटनाशकों का उपयोग तेजी से कम हुआ व धान की उत्पादकता में 
महत्वपूर्ण वृद्धि हूईं। फिलीपीन्स में ऐसे प्रयोगों में किसानों ने 50 से 00 
प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि प्राप्त की व 200 से 270 प्रतिशत की आय वृद्धि 
प्राप्त की। अत: यदि वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाय कि हमारे देश 
ने प्रकृति सरक्षण के अनुकूल कृषि विकास का रास्ता चुनना है तो इस तरह 
की तकनीक जरूर विकसित हो सकती है जो रसायन रहित होने के कारण 
सरती हो, टिकाऊ हो या उत्पादकता व आय की दृष्टि से भी स्वीकार्य हो। 
कृषि से जुड़े पशुओं, विशेषकर बैलो की दशा सुधारने पर हमें भरपूर ध्यान 
देना होगा। छोटे किसान का काम उनके बिना नहीं चल सकता है। किसान 
के मित्र अनेक अन्य जीव-जन्तुओं जैसे केंचुओं, मेढकों, अनेक पक्षियों व 
विशेषकर देशीय नस्ल की मधुमक्खियों का संरक्षण भी इस तरह की खेती में 
बहुत सहायक होगा। 

७ ७ ७ 


2. जल प्रबंध जो चोखा, न बाढ़ रहे न सूखा 


बाढ़ और सूखे की बाहरी पहचान उतनी ही अलग है जितनी पर्वत और 
खाई की - एक ओर वेग से बहते पानी की अपार लहरें तो दूसरी ओर 
बूंद-बूंद पानी को तरसती सूखी प्यासी धरती। इसके बावजूद प्राय: यह देखा 
गया है कि बाढ़ और सूखे दोनों के मूल में एक ही कारण है और वह है उचित 
जल प्रबंध का अभाव। जल संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण जो 
रिथिति उत्पन्न होती है उसमें हमें आज बाढ़ झेलनी पड़ती है तो कल सूखे 
का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि जल संरक्षण की उचित 
व्यवरथा हम कर सके तो न केवल बाढ़ पर नियंत्रण पा सकेंगे अपितु सूखे 
से भी बहुत हद तक राहत मिल सकेगी। 


भारत में वर्षा और जल संरक्षण का विशेष अध्ययन करने वाले मौसम 
विज्ञानी पी.आर . पिशारोटी ने बताया है कि यूरोप और भारत में वर्षा के 
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लक्षणों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यूरोप में वर्षा धीरे-धीरे पूरे साल होती. 
रहती है। इसके विपरीत भारत के अधिकतर भागों में वर्ष के 8760 घंटों में. 
से मात्र लगभग 00 घंटे ही वर्षा होती है। इसमें से कुछ समय मूसलाधार 
वर्षा होती है। इस कारण आधी वर्षा मात्र 20 घंटों में ही हो जाती है। अत: 
स्पष्ट है कि जल संग्रहण और संरक्षण यूरोप के देशों की अपेक्षा भारत जैसे 
देशों में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत की वर्षा की तुलना में यूरोप में वर्षा 
की सामान्य बूंद काफी छोटी होती है। इस कारण उसकी मिट्टी काटने की 
क्षमता भी कम होती है। यूरोप में बहुत सी वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है जो 
धीरे-धीरे धरती में समाती रहती है। भारत में बहुत सी वर्षा मूसलाधार वर्षा 
के रूप में गिरती है जिसमें मिट्टी को काटने और बहाने की बहुत क्षमता होती 
हे। 


दूसरे शब्दों में हमारे यहां की वर्षा की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि यदि 
उसके जल के संग्रहण और संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह 
जल बहुत सी मिट्टी बहाकर निकट की नदी की ओर वेग से दौड़ेगा ओर नदी 
में वाह आ जाएगी। चूंकि अधिकतर जल न एकत्र होगा न धरती में रिसेगा, 
अत: कुछ समय बाद जल संकट उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। इन दोनों 
विपदाओं को कम करने के लिए या दूर करने के लिए जीवनदायी जल का 
अधिकतम संरक्षण और संग्रहण आवश्यक है। इसके लिए पहली आवश्यकता 
है वन, वृक्ष व हर तरह की हरियाली जो वर्षा के पहले वेग को अपने ऊपर 
झेलकर उसे धरती पर धीरे से उतारे ताकि यह वर्षा मिट्टी को काटे नहीं 
अपितु काफी हद तक स्वयं मिट्टी में ही समा जाए या रिस जाए और पृथ्वी 
के नीचे जल के भंडार को बढ़ाने का अति महत्वपूर्ण कार्य करे। 


दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि वर्षा का जो शेष पानी नदी की ओर 
बह रहा है उसके अधिकतम संभव हिस्से को तालाबों या पोखरों में एकत्र कर 
लिया जाए। वैसे इस पानी को मोड़कर सीधे खेतों में भी लाया जा सकता है 
खेतों में पडने वाली वर्षा का अधिकतर जल खेतों में ही रहे, इसकी व्यवस्था 
भू-संरक्षण के विभिन्‍न उपायों जैसे मेंडबंदी, पहाड़ों में सीढीदार खेत आदि से 
की जा सकती है। तालाबों में जो पानी एकत्र किया गया है वह उसमे 
अधिक समय तक बना रहे इसके लिए तालाबों के आस-पास वृक्षारोपण हो 
सकता है व वाष्पीकरण कम करने वाला तालाब का विशेष डिजाईन बनाय 
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| जा सकता है। तालाब से होने वाले सीपेज का भी उपयोग हो सके , इसकी 
व्यवस्था हो सकती है। एक तालाब का अतिरिक्त पानी रवय॑ दूसरे में पंहुच 
सकें ओर इस तरह तालाबों की एक सीरीज बन जाए, यह भी कुशलतापूर्वक 
करना संभव है। 


वास्तव में जल संरक्षण के ये सब उपाय हमारे देश की जरूरतों के 
अनुसार बहुत समय से किसी न किसी रूप में अपनाए जाते रहे हैं। चाहे 
राजस्थान व बुंदेलखंड के तालाब हों या बिहार की अहर पईन व्यवस्था, 
नर्मदा घाटी की हवेली हो या हिमालय की गूलें, महाराष्ट्‌ की बंधारा विधि हो 
या तमिलनाडु की एरी व्यवस्था, इन सब माध्यमों से अपने-अपने क्षेत्र की 
विशेषताओं के अनुसार स्थानीय लोगों ने वर्षा के जल के अधिकतम और 
बढ़िया उपयोग की तकनीकें विकसित की। औपनिवेशिक शासन के दिनों में 
विभिन्‍न कारणों से हमारी अनेक तरह की बेहतर परंपरागत व्यवर्थाओं का 
ढांचा चरमराने लगा। जल-प्रबंध पर भी नए शासकों और उनकी नीतियों की 
मार पडी। किसानों ओर गांववासियों की आत्मनिर्भरता तो अंग्रेज सरकार 
चाहती ही नहीं थी। जब उद्देश्य ही उपेक्षित हो गया तो उपाय क्‍या होने थे। 
फिर भी तरह-तरह के शोषण का बोझ सहते हुए लोग जहां-तहां अपनी 
व्यवस्था को कुछ बना कर रख सकते थे, उन्होंने इसका प्रयास किया। 


दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी जल-प्रवंध के इन 
आत्म-निर्भर, सस्ते और स्थानीय भोगोलिक विशेषताओं का पूरा ध्यान रखने 
वाले परंपरागत तोर-तरीकों पर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी उपेक्षा जारी 
रही, बल्कि कुछ रथानों पर तो और बढ़ गई। औपनिवेशिक शासकों ने 
जल-प्रबंध की जो नीतियां अपनाई थीं, उसमें उनके अपने रवार्थों के 
साथ-साथ यूरोप में वर्षा के लक्षणों पर आधारित सोच हावी थी। इस सोच 
के आधार पर स्थानीय स्तर के जल संरक्षण को अधिक महत्व नहीं दिया 
गया। बाद में धीरे-धीरे इस क्षेत्र के साथ बड़ी निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों व 
उनसे लाभ उठाने वाले अधिकारियों व नेताओं के रवार्थ भी जुड़ गए। निहित 
रवार्थ जब नीति पर हावी हो गए तो गांवों के सस्ते और आत्म-निर्भर तौर 
तरीकों की बात भला कोन सुनता? 


गांव की बढ़ती आबादी के साथ मनुष्य व पशुओं के पीने के लिए 
सिंचाई व निरतार के लिए पानी की आवश्यकता बढती जा रही थी अत: 
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परंपरागत तौर-तरीकों को और वुरूस्त करने की, उन्हें बेहतर बनाने र्की 
आवश्यकता थी। यह नहीं हुआ और इसके स्थान पर अपेक्षाकृत बड़ी नदियाँ 
पर बड़े व मध्यम बांध बनाने पर जोर दिया गया। पानी के गिरने की जगह 
पर ही उसके संरक्षण के सस्ते तौर तरीकों के रथान पर यह तय किया गया 
कि उसे बडी नदियों तक पहुंचने दो, फिर उन पर बांध बनाकर कृत्रिम 
जलाशय में एकत्र कर नहरों का जाल बिछाकर इस पानी के कुछ हिस्से को 
वापिस गांवों में पंहुचाया जायेगा। निश्चय ही यह दूसरा तरीका अधिक मंहग 
था और गांववासियों की बाहरी निर्भरता भी बढ़ाता था। 


इस तरीके पर अधिक निर्भर होने से हम अपनी वर्षा के इस प्रमुख लक्ष्य 
को भी भूल गए कि विशेषकर वनस्पति आवरण कम होने पर उसमे 
अत्यधिक मिट्टी वहा ले जाने की क्षमता हैं। यह मिट्टी कृत्रिम जलाशयों की 
क्षमता और आयु को बहुत कम कर सकती है। मूसलाधार वर्षा के वेग क 
संभालने की इन कृत्रिम जलाशयों की क्षमता इस कारण और भी सिमट गईइ 
है। आज हालत यह है कि वर्षा के दिनों में प्रलयंकारी बाढ़ के अनेक समाचाः 
ऐसे मिलते हैं जिनके साथ यह लिखा रहता है-अमुक बांध से पानी अचानक 
छोड़े जाने पर यह विनाशकारी बाढ़ आई। इस तरह अरबों रूपये के निर्माण 
कार्य बाढ़ से सुरक्षा के नाम पर किए गए थे वे ही विनाशकारी बाढ़ का स्रोत 
बने हुए हैं। दूसरी ओर नहरों की सूखी धरती और प्यासे गांव तक पार्न 
पंहुचाने की वास्तविक क्षमता उन सुहावने सपनों से बहुत कम है, जो इन 
परियोजनाओं को तैयार करने के समय दिखाए गए थे। इन बड़ी औ 
महत्वकांक्षी परियोजनाओं के अनेकानेक प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिब् 
परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 


जो लोग विकास कार्यों में केवल विशालता और चमक-दमक से प्रभावि 
हो जाते हैं उन्हें यह स्वीकार करने में वास्तव में कठिनाई हो सकती है * 
सैंकडों वर्षों से हमारे गांवों में जो छोटे स्तर के आत्म-निर्भर स्थानीय ज्ञा 
और स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकसित तकनीक जनसाधारण की सेः 
करते रहे हैं, वे आज भी बाढ़ और सूखे का संकट हल करने में अरबों रूपर 
की लागत से बनी, अति आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना बनी नदी-घाद 
परियोजनाओं से अधिक सक्षम हैं। वास्तव में इस हकीकत को पहचानने 
लिए सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपनी विरासत को पहचानने और अप 
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क्‍ पूर्वजनों के संचित ज्ञान के विनम्र मूल्यांकर की आवश्यकता है। 


यह सच है कि इस परंपरा में अनेक कमियां भी मिलेंगी। हमारे पुराने 
समाज में भी अनेक विषमताएं थी और ये विषमताएं कई बार तकनीक में भी 
खोट उत्पन्न करती थी । जिस समाज में कुछ गरीब लोगों की अवहेलना होती 
हो, वहां पर अन्याय भी जरूर रहा होगा कि उनको पानी के हकों से भी 
वंचित किया जाए या उनसे भेदभाव हो। जहां ये विकृतियां हमारी परंपरा में 
नजर आएं उनसे जरूर लड़ना है और उन्हें दूर करना है। पर दूसरी ओर यह 
नहीं भूलना चाहिए कि विशेषकर जल प्रबंध की हमारी विरासत में गरीब लोगों 
का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने में सबसे ' 
ज्यादा पसीना तो इन मेहनतकशों ने ही बहाया था। आज भी जल प्रबंध का 
परपरागत ज्ञान जिन जातियों या समुदायों के पास सबसे अधिक है उनमें से 
अधिकांश गरीब ही हैं। जैसे केवट, मल्‍्लाह, कहार, धीमर, मछुआरे आदि। 
जरूरत इस बात की है कि स्थानीय जल प्रबंध का जो ज्ञान और जानकारी 
गांव में पहले से मौजूद है उसका भरपूर उपयोग आत्म-निर्भर और सस्ते जल 
संग्रहण और सरक्षण के लिए किया जाए और इसका लाभ सब गांववासियों 
को समान रूप से दिया जाए। महाराष्ट्र में पुणे जिले में पानी पंचायतों के 
सहयोग से ग्राम गौरव प्रतिष्ठान ने दर्शाया है कि कैसे भूमिहीनों को भी पानी 
का हिस्सा मिलना चाहिए और पानी का उपयोग बराबर होना चाहिए। 
परंपरागत तरीकों को इस तरह और सुधारने के प्रयास निरंतर होने चाहिए 
पर इन परंपराओं की सही समझ बनाने के बाद। यदि सरकार अपने जल 
प्रबंध बजट का एक बड़ा हिस्सा जल संग्रहण और संरक्षण के इन उपायों के 
लिए दे और निष्ठा तथा सावधानी से कार्य हो तो बाढ़ व सूखे के संकट के 


स्थाई समाधान प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। 
७ ७ ७ 


3. पीने को चाहिए दो बूंद पानी 


वर्ष 994 में सरकारी स्तर पर विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा 
ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों की समीक्षा करवाई गई। इस संदर्भ में एक 
विशेष चिन्ता का विषय यह रहा है कि 'एन श्रेणी” या “कोई स्रोत नहीं' श्रेणी 
के कितने गांवों को प्राथमिकता के स्तर पर जल के स्रोत उपलव्ध करवाए जा 
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रहे हैं। विशेषज्ञों की समिति के सामने जो आंकड़ें रखे गए थे, उनके ह 
। अप्रैल 4994 तक मात्र 750 गांव एन श्रेणी के बचे थे। पर जिस समझ 
समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रही थी, उसी समय गांवों की पीने 
के पानी संबंधी स्थिति के नवीनतम, कम्प्यूटरीकृत आंकड़ें उपलब्ध होने लगे 
इन नए आंकड़ों ने एक पूरी तरह अलग तस्वीर पेश की जिसके अनुसार एन 
श्रेणी के गांवों की स्थिति 65000 है। कहां 750 गांव और कहां 6500 । 
गांव। पहले उपलब्ध और नए उपलब्ध आंकडों में इतना अधिक अंतर था कि 
इस बारे में एक अलग और विस्तृत अध्ययन की जरूरत महसूस की गई। कुषट 
हद तक तो इस अंतर को एन श्रेणी गांव की परिभाषा में विवाद के संदर्भ मे 
समझा जा सकता था, पर साथ ही इसके पीछे यह कडवी हकीकत छिपी हुु् 
थी कि जिन गांवों को सरकारी रतर पर पीने के पानी की दृष्टि से सही र्थित् 
में मान लिया गया थां, वैसे हजारों गांवों में जल-स्तर नीचे जाने क॑ कारण 
जल-प्रदूषण के कारण या हाल ही में उपलब्ध करवाई गई जल-व्यवस्था कब 
विफल हो जाने के कारण फिर रे गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। 


वर्ष १992 में तेयार किए आठवीं योजना के दस्तावेज में सातवीं योजन 
के दारान हुए कार्य की समीक्षा करते हुए बताया गया था कि 8648( 
समस्याग्रस्त गांवों को पीने के जल की उचित व्यवस्था करवाने का लक्ष्य थ 
और इस लक्ष्य को भी पार करते हुए 29965 गांवों को उचित जल-आपूरकत् 
की गई। यह कोई पहली बार नहीं है जब सरकार की ओर से इस तर।ः 
लगभग सभी समरयाग्रस्त गांवों को संतोषजनक जल आपूर्ति करवाने के दा 
किए गए हों। पर हकीकत शीघ्र सामने आ जाती है जब जल के भयंकर अभा: 
से हजारों गांवों में त्राहि-त्राहि मच जाती है। 


सरकारी आंकडों की कमजोर बुनियाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उपलब 
आंकड़ों से ओर भी स्पष्ट हो जाती है। कितने गांवों में लगभग एक किलोमीट 
की दूरी के बीच संतोषजनक जल स्रोत उपलब्ध हैं, इस बारे में सरकार 
आंकडें बताते हैं कि वर्ष 989-90 में 87% गांवों में ऐसी सुविधा मिः 
चुकी थी जबकि वर्ष 980-8॥ में मात्र 7% गांवों में यह सुविधा उपलब् 
थी। इन आंकडों से ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धि क॑ 
बढ़ा-चढा कर दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे 
उपलब्ध रारकारी आंकड़ें कहते हैं कि वर्ष 4989-90 तक 98% गांवों य 


. एक किलोमीटर की दूरी के बीच संतोषजनक जल-स्रोत उपलब्ध करवा दिए 
गए थे ओर यहां की रिथति इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी 
बेहतर हो गई थी। बुंदेलखंड की जल समस्या की थोडी-बहुत जानकारी वाले 
लोग भी आसानी से बता देगें कि यह दावे हकीकत से बहुत दूर हैं। जिन गांवों 
के लोग पानी की कमी से बुरी तरह त्रस्त होकर दूर-दूर के इलाकों में 
भटकने को मजबूर हों उन्हें यह बताना कि तुम्हारी जल-समस्या संतोषजनक 
तरीके से हल कर ली गई है यह उनसे क्रूर मजाक नहीं है तो क्‍या है? 


बुंदेलखंड जैसे कुछ क्षेत्र देश में ऐसे हैं जहां जल प्रबंध और उपलब्धि 
के परंपरागत और नए तोर-तरीकों में बहुत अंतर है। जहां पहले तालाबों में 
जल-संग्रहण और इनके माध्यम से आस-पास के जल स्तर को ऊंचा रखते 
हुए कुछ चुने हुए स्थानों पर कुयें बनवाने को महत्व दिया जाता था, वहां इन 
दिनों तालाबों की उपेक्षा कर काफी मनचाहे ढंग से जगह-जगह नलकूप और 
हँडपम्प लगाए गए हैं। बडी संख्या में नलकप विफल रहे हैं, हैंडपंप भी कुछ 
समय बाद जवाब दे गए हैं। कुछ समय के लिए नई सुविधाएं मिलने पर 
परंपरागत तोर-तरीकों की उपेक्षा होने लगती है जो बाद में मंहगी पडती है 
क्योंकि नया लाभ स्थाई सिद्ध नहीं होता है। इस तरह क्षेत्र की विशेषताओं 
को ध्यान में न रखकर खर्च किया गया बहुत सा पैसा अपेक्षित लाभ नहीं दे 
पाता है ओर कई रथानों पर तो स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। 
बुंदेलखंड में कुछ स्थानों पर टयूबवेलों के आने के बाद पहले से बने कुएं 
सूखने लगे। जहां भूजल उपलब्धि की स्थिति टयूबवेलों के अनुकूल न हो, वहां 
जबरदस्ती इसी नीति को अपनाने से संतोषजनक ओर स्थाई समाधान मिल 
ही नहीं सकता हे। 


नल या हेंडपंप, नलकूप या पाईपलाईन यह सब कई गांवों में ज्यादा 
त्तजर आ रहे हैं पर जिस भूजल से, तालाब या झरने से इन्हें पानी मिलना 
है, यदि उनमें ही पानी कम होने लगे तो भला इन निर्माण कार्यों से क्‍या 
समस्या हल होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को केन्द्रीय भूजल बोर्ड के 
वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले लगभग दस-पंद्रह वर्षों में हमारे देश में 
भूजल स्तर में बहुत तेजी से गिरावट आई है। पहाड़ी क्षेत्रों से कितने ही 
झरनों के सूखने या पतले पड़ने के समाचार हैं। बहुत बड़ी संख्या में तालाव 
मैदान जैसे वन गए हैं, उन पर अतिक्रमण हो चुका है या बुरी तरह 
जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़े हैं। 
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जल की कमी के संकट को जल प्रदूषण ने और भी विकट कर दिया हे 
छोटी-छोटी नदियां भी इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि इससे कई गावों की जल 
उपलब्धि पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। जहां कृषि रसायनों का अत्यधिक 
उपयोग हो रहा है, वहां भूजल पर इनका हानिकारक असर नजर आने लगा 
है। 

कई क्षेत्रों में जल के संकट की परवाह न करते हुए ऐसे उद्योग लगाए 
जा रहे हैं जो जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे तथा जल प्रदूषण में वृद्धि 
करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां जल संकट को नजरंदाज करते हुए जल का 
अत्यधिक उपयोग करने वाली ऐसी नई फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा 
है जिनका लाभ तो कुछ पहले से समृद्ध लोगों तक सीमित रहेगा पर जिनके 
दुष्परिणाम और नीचे गिरने वाले भूजल के रूप में जनसाधारण को भुगतने 
पड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में पांचसितारा होटल, लान, गोल्फ-कोर्स आदि अत्यधिक 
जल उपयोग वाली सुविधाओं के जुटाने में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जबकि 
अनेक बस्तियों में जल अभाव का हाहाकार है। 


अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह जल का बंटवारा भी विषमता से ग्रस्त 
है और यह विषमता जल संकट की स्थिति में असहनीय हो जाती है। एक ओर 
लोग पीने के पानी को तरसते रहें तथा दूसरी ओर पानी का अपव्यय होत 
रहे, यह वर्तमान की दृष्टि से तो अन्यायपूर्ण है ही साथ ही भविष्य में समस्य 
का रथाई हल खोजने में भी यह विषमता एक रूकावट बनती है। इस विषमत 
के कारण जल वितरण और उपयोग का ऐसा नियोजन नहीं हो सकता है ज॑ 
सबकी प्यास बुझाने में समर्थ हो। 


सार्थक जल नियोजन के लिए जरूरी है कि निहित स्वार्थों के दबाव के 
परवाह न करते हुए सबसे अधिक प्राथमिकता इस बात को दी जाए कि ह 
व्यक्ति, हर झोंपडी, हर गांव की प्यास को बुझाया जा सके। पानी के अच 
उपयोग चाहे वे किसी नई फसल के लिए हों या कियी उद्योग के लिए तर 
सोचे-विचारे जाएं जब पहले इस बुनियादी जरूरत को संतोषजनक ढंग र 
पूरा कर लिया जाए। 


इस प्राथमिकता पर कायम रहने के साथ यह भी जरूरी है कि पीने 5 
पानी की आपूर्ति के कार्य को केवल हेंडपंप लगाने या कुएं खोदने तक सीमि 
न रखकर उन सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों ओर क्षेत्रों को ध्यान में रखा जा 
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जिनका असर पानी की उपलब्धि पर पड़ता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र में पीने के 
पानी की योजना बनाई जा रही हो और वह इस ओर से अनभिज्ञ रहे कि 
ऊपर पहाड़ी पर जो जंगल काटा जाने वाला है उसका जल उपलब्धि पर क्‍या 
असर पड़ेगा तो यह योजना सफल नहीं हो सकती है। इसी तरह औद्योगिक 
प्रदूषण, कृषि रसायनों का उपयोग, फसल-चक्र में होने वाले बदलाव, 
खनन-कार्य ये सभी क्षेत्र हैं जिनका पेयजल उपलब्धि पर असर पड़ सकता 
है। अत: ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन विभिन न क्षेत्रों से जुडी परियोजनाओं 
और नए कार्यक्रमों पर जल-उपलब्धि की दृष्टि से भी विचार किया जाए और 
उनके पक्ष में निर्णय लेने से पहले जल-उपलब्धि की रिथति पर उनका क्‍या 
असर होगा, इस प्रश्न को समुचित महत्व दिया जाए। दूसरी ओर जल-नियोजन 
के कार्य में लगे लोग भी इन विभिनन क्षेत्रों में हो रहे बदलावों पर नजर रखें 
तथा इनका जल-उपलवब्धि पर यदि प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना हो तो 
इस बारे में समय पर चेतावनी देने की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए। / 


सरकार के पास संतोषजनक पेयजल स्थिति होने के जो आंकडें विभिन्‍न 
गांवों से पंहुचते हैं, उन्हें भेजने वालों को सष्ष्ट निर्देश होने चाहिए कि कुछ 
नलकूप खोद लेने से ही स्थिति संतोषजनक नहीं हो जाती है। भूजल नीचे तो 
नहीं जा रहा है, झरने सूख तो नहीं रहे हैं, जल का प्रदूषण बढ़ तो नहीं रहा 
हैं, इन सब बातों के उचित अध्ययन से ही यह रिथति स्पष्ट हो सकती है कि 
क्या इस गांव (या गांवों के समूह) की पेयजल रिथति वास्तव में संतोषजनक 
है अथवा यहां पर पेयजल की कमी का संकट आज नहीं तो कल मंडराने 
वाला है। इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि पेयजल के जो नए साधन या 
स्रोत उपलव्ध कराए जा रहें हैं उनके रख-रखाव व मरम्मत की कितनी 
जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुँचती है। यदि थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होने 
पर लोगों को कई दिनों तक बाहरी सहायता के इन्तजार में प्यासे रहना पड़े 
तो इस तरह की निर्भरता बढ़ाने वाली नई तकनीक को आदर्श नहीं माना जा 
सकता है। 


वास्तव में एक ऐसी जल व्यवस्था चाहिए जिसमें नई तकनीक परंपरागत 
उपायों का विरोध न करे अपितु उनकी कमियों को दूर करने या समय की 
आवश्यकता के अनुसार उपायों का विरोध न करे अपितु उनकी कमियों को 
दूर करने या समय की आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाने का कार्य करे। 
जल संग्रहण और संरक्षण के विभिन्‍न तोर-तरीके देश के विभिन्‍न भागों में 
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(विशेषकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ) सदियों के अनुभव से विकसित किए 
गए और यह ण्क ऐसी अनमोल विरासत है जिसकी उपेक्षा कर हम पेयजल' 
का संकट हल करने में सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सच है। 
कि बदलती परिस्थितियों में कई जगहों पर तरह-तरह की नई तकनीक की 
जरूरत है। इनके बीच में सामंजस्य बनाने में सुविधा होगी यदि पेयजल 
योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने में स्थानीय लोगों की भरपूर 
भागेदारी हो। 


विशेषज्ञों की जिस समिति का वर्णन हमने इस लेख के आरम्भ में किया 
था, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पेयजल योजनाओं को बनाने और 
कार्यान्वित करने में लोगों की पूर्ण भागेदारी का कोई आदर्श उदाहरण उसे 
नजर नहीं आया था। जल-संग्रहण और संरक्षण के परंपरागत तौर-तरीकों को 
भी उचित रथान नहीं मिल रहा है। इनके बारे में जानकारी जरूर एकत्र की 
गई ह पर पेयजल योजनाओं में व्यवहारिक स्तर पर इन्हें समुचित महत्व का 
स्थान अभी नहीं दिया गया है। पेयजल के स्रोतों में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से 
पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहे, इस ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा 
है। विशेषज्ञों की समिति की इस आलोचनात्मक टिप्पणियों से तो यही लगता 
है कि जिस दिशा में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को चलना चाहिए, अभी 
उसमें काफी भटकाव हैं और कई महत्वपूर्ण सुधार जरूरी हैं। 
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4. जल के परंपरागत स्त्रोत 
वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं 

(१) देश के विभिन्‍न भागों में परंपरागत जल स्रोतों की स्थिति और 
उनका महत्व 

देश के अधिकांश भागों में परम्परागत जल स्रोतों की कुछ भूमिका 
अवश्य है- यह अलग बात है कि पंजाब जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में इनकी 
भूमिका काफी कम है जबकि उत्तर-पूर्व के राज्यों में और राजस्थान में इनकी 
भूमिका अभी तक महत्वपूर्ण बनी हुई है। तालाबों की कुल सिंचाई में भूमिक 
तमिलनाडु ओर आंध्र प्रदेश में आज तक काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है 


छोटे 


सरकारी आंकड़ों में सिंचाई का साधन बताते समय जहां “अन्य स्रोत" लिखा 
रहता है, वहां काफी हद तक तात्पर्य परंपरागत जल स्रोतों से ही होता है। 

राजस्थान में विशेषकर यहां के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती 
है, अत: यहां आरम्भ से ही वर्षा के पानी को संग्रहण करने के अनेक 
तोर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान से थोडा आगे जाएं तो गुजरात के 
कच्छ क्षेत्र में भी ऐसे परंपरागत सूझ-बूझ के अनेक तरीकों को देखा जा 
सकता हे। व्यक्तिगत भूमि या गांव समुदाय की भूमि, दोनों तरह की भूमि में 
विशेष रूप से जल ग्रहण क्षेत्र को तैयार कर उसके पानी को एक कुण्डी 
नामक कुए में एकत्र करने के कार्य को राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में देखा जा 
सकता है। केवल गांव के अपने उपयोग के लिए ही नहीं कहीं-कहीं तो 
यात्रियों के लिए ऐसे विशेष संग्रहण की व्यवस्था है। ध्यान इस बात पर दिया 
जाता है कि अधिकतम पानी काएं में पहुंच सके। जल ग्रहण क्षेत्र की 
लिपाई-पुताई व उसका ढलान बनाने में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। 

तालाब के सीपेज का पानी वेकार न जाए अत: इस सीपेज के पानी को 
एकत्र करने के लिए कुई नामक विधि का प्रचलन है। 

राजस्थान के किले तो वेसे भी विख्यात हैं पर इनका जल प्रबंध विशेष 
रूप से देखने योग्य है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चिताड के किले 
. में हाथी कुंड के सीपेज से गोमुख का झरना बनता हे ओर इस झरने से फिर 
चितोड़ के किले का मुख्य जलाशय बनता है। किले की तो क्या बात करें 
सामान्य आवासों में आंगन या बरामदें में कुंड बना कर व छतों पर उचित 
व्यवस्था कर वर्षा के जल संग्रहण की व्यवस्था राजस्थान में कई स्थानों पर 
देखी जा सकती है। तरह-तरह के छोटे बड़े तालाबों व बावडियों की दृष्टि से 
यह राज्य समृद्ध हे। 

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत कम वर्षा राजस्थान के कुछ 
भागों जेसे जेसलमेर में होती है पर वहां भी पिछले कुछ वर्षों की कुछ 
समस्याओं के आने से पहले तक, परंपरागत उपायों से पर्याप्त पेय जल की 
व्यवस्था कर लोग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काफी हद तक आत्म निर्भर बने हुए 
थे। 


उत्तर पूर्व के राज्यों में परंपरागत सिंचाई के अनेक श्रेष्ठ उदाहरण मिल 
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सकते हैं। बांसों की पाईप लाईन के माध्यम से काफी दूर के पौधों तक ठीक 
उतना पानी पंहुचाना जितना पौधों के जिए जरूरी है, मेघालय की विशेष 
उपलब्धि है। 


वर्ष 4956 में आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोगी 5858 तालाब _ 
थे जिनसे लगभग दस लाख हैक्टेयर की सिंचाई हो रही थी अथवा यहां के 
कछ सिचित क्षेत्र के 40 प्रतिशत की सिंचाई तालाबों से हो रही थी। इससे 
पता चलता है कि यहां तालाबों की सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण रही है। इसमें 
कछ कमी अवश्य आई है पर इसका महत्व बना हुआ है। इनमें से अनेक 
तालाब ऐसे बनाए गए हैं कि वे एक दूसरे से जुडे हुए हैं व उनमें पानी का 
पूरा-पूरा उपयोग होता है, वह व्यर्थ नहीं बहता है। तमिलनाडु के कुल सिंचित 
क्षेत्र में से लगभग एक तिहाई की सिंचाई आज तक यहां एरी नाम के प्राचीन 
तालाबों से हो रही है। 


2) परंपरागत जल स्रोतों को बेहतर करने के उपाय 


ऐसे कुछ उपाय सरकारी प्रोत्साहन से हो रहे हैं जैसे कि राजस्थान में 
कुंडी बनाने के लिए कुछ स्थानों पर सरकारी सहायता दी गई है। मिजोरम में 
आईजोल शहर में जल संकट दूर करने के लिए छत पर जल संग्रहण की 
व्यवस्था के लिए सरकारी सहायता दी गई है। सांची (भोपाल के पास मध्य 
प्रदेश में) की परंपरागत जल व्यवस्था विख्यात थी, उसे नया जीवन देने का 
प्रयास पुरातत्व विभाग कर रहा है। 


कुछ विदेशी सहायता देने वाली संस्थाएं भी परंपरागत जल स्रोतों में 
रूचि ले रही हैं। यूरोपियन कम्यूनिटी ने तमिलनाडु में तालाबों की बेहतरी के 
लिए बडे पैमाने पर प्रोजेक्ट की सहायता की। वे इसे सफल मानते हैं पर कई 
रथानीय जानकार लोगों व वैज्ञानिकों ने इसे विफल बताया है। आक्सफेम 
इंडिया टुूस्ट के उत्तर प्रदेश कार्यालय की परंपरागत जल स्रोतों में बहुत रूचि 
है। 

अनेक रवयंसेवी संस्थाएं परंपरागत स्रोतों पर जानकारी एकत्र कर रही 
हैं व इसका प्रकाशन कर रही है। बुन्देलखंड में यह कार्य प्रमुख तोर पर 
विज्ञान शिक्षा केन्द्र ब इसके सहयोगियों द्वारा हो रहा है, इस केन्द्र द्वारा इस 
विषय पर डोक्यूमेंटेशन सेंटर रथापित करने व एक समाचार बुलेटिन निकालने 
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की व्यवस्था हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सेंटर फार सांईस एंड एनवायरमेंट 
इस विषय पर विशेष कार्य कर रहा है। उसने हाल ही में इस विषय पर 
'डाईग विसडम' नामक एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक प्रकाशित की है। गांधी 
शान्ति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष ने तालाबों व अन्य परंपरागत जल स्रोतों 
पर दो उपयोगी पुस्तकें कुछ समय पहले प्रकाशित की हैं। तालाब, जोहड 
आदि बनाने के कार्य में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
राजस्थान के अलवर जिले में तरूण भारत संघ का कार्य उल्लेखनीय माना 
गया है। बुंदेलखंड के बांदा जिले में तालाबों के साथ चोहडे, चक डेम आदि 
बनाने का उल्लेखनीय कार्य समाज सेवा संस्थान ने किया है। इस क्षेत्र तथा 
मिर्जापुर-सोनभद्र क्षेत्र की कई अन्य संस्थाओं के कार्य भी सराहनीय है। 


जल सग्रहण ओर सरक्षण के कार्य को किस तरह अधिक हरियाली 
लाने, वनीकरण , कृषि व पशुपालन में सुधार तथा इस तरह आजीविका के 
साधनों में वहुपक्षीय बेहतरी से जोड़ा जा सकता है, इसके उदाहरण हरियाणा 
के सुखोमाजरी गांव में तथा महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्दी गांव में देखे जा 
सकते हैं। पानी का बंटवारा समता के आधार पर हो, इस दृष्टि से महाराष्ट्र 
के पुणे जिले में पानी पंचायतों का प्रयोग महत्वपूर्ण हे, जिसमें ग्राम गोरव 
प्रतिष्ठान की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस प्रयोग की कई बातें उल्लेखनीय 
है जैसे भूमिहीन लोगों को भी पानी का हिस्सा देना तथा जिन फसलों पर 
बहुत पानी खर्च होता है उन पर सफलतापूर्वक रोक लगाना। विहार में अहार 
पाईन की प्राचीन प्रणाली के आधार पर सिंचाई की व्यवस्था को नया जीवन 
देने के प्रयास पलामू जिले में पिछले क॒छ वर्षों में किए गए हैं। 


3) परंपरागत जल स्रोतों की वर्तमान समय में भूमिका व महत्व 


बडे बांधों की परियोजनाओं के अनेक दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं। 
अनेक जन आंदोलन बडे बांधों की परियोजनाओं के विरूद्ध आवाज उठा रहे 
हैं। तेजी से टयूबवेल लगाने से अनेक स्थानों पर जल स्तर तेजी से नीचे जा 
रहा हैं। इन समस्याओं के बढ़ने के कारण परंपरागत जल स्रोतों ओर जल 
संरक्षण व संग्रहण के उपायों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ हे। 


यूरोप के देशों में वर्षा धीरे-धीरे वर्ष भर होती है। वर्षा का एक मुख्य 
हिस्सा बर्फ के रूप में गिरता है जो धीरे-धीरे धरती पर धुलती रहती है। 
इसके विपरीत हमारे देश में वर्षा का अधिकांश हिस्सा कुछ ही दिनों में वरस 
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जाता है। विख्यात मौसम वैज्ञानिक पिशारोटी के अनुसार देश के अधिकतर 
हिस्सों में अधिकांश वर्षा वर्ष के 8760 घंटों में से मात्र 00 घंटो में हो 
जाती है। इस वर्षा का एक बड़ा हिस्सा भारी वेग से मूसलाधार वर्षा के रूप 
में आता है। हमारे यहां वर्षा की सामान्य बूंद भी यूरोप की वर्षा की बूंद की 
अपेक्षा कहीं अधिक भारी, मोटी या शक्तिशाली होती हैं। अत: मिट्टी का 
कटाव करने की उसकी क्षमता अधिक होती है। दूसरे शब्दों में यदि यहां जल 
संरक्षण व जल-संग्रहण की अच्छी व्यवस्था न हो तो अधिकांश जल भूमि में 
रिसने के स्थान पर तुरंत बह जाएगा व मिट्टी का कटाव भी बहुत करेगा। 
वनस्पति व वन का आवरण कम होने पर तो यह क्षति और भी होगी। अत: 
जल-संरक्षण व संग्रहण की आवश्यकता हमारे देश में बहुत अधिक है। यही 
कारण है कि यहां संरक्षण व संग्रहण की समृद्ध परंपरा रही है। 


बाढ़ व सूखे का दोहरा व बिगड़ता संकट देश की बहुत बडी समस्या है। 
परंपरागत जल- संग्रहण से सूखे के संकट से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही 
बाढ़ की समस्या को भी कम करने में सहायता मिलेगी। जब बहुत से जल को 
नदी की ओर वेग पूर्वक बढ़ने देने के स्थान पर खेती व अन्य उपयोगों के लिए 
तरह-तरह सो मोडा व संजोया जाता है, तो इससे बाढ़ की संभावना भी कम 
होती है। विहार के गया जिले में जब तक आहार व पाईन व्यवस्था सशक्त 
रही, इसने बाढ़ व सूखे दोनों को रोकने में सहायता दी। राजस्थान में भयानक 
सूखे के दिनों में देखा गया कि जहां आधुनिक पेयजल स्रोतों के आने के बाद 
भी परंपरागत संग्रहण की उपेक्षा नहीं की गई थी, वहां लोगों की पेयजल के 
मामले में आत्मनिर्भरता बनी हुई थी, पर जहां लोगों ने परंपरागत संग्रहण की 
उपेक्षा की थी वहां के लोग पानी को तरस रहे थे। 


परंपरागत तकनीक सरते हैं, स्थानीय लोगो के अपने हाथ में हैं तथा 
आधुनिक तकनीकों के दुष्परिणामों से बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई 
समरयायें नहीं हैं। उनमें भी अनेक समस्‍यायें हैं जिन्हें कम करने या दूर करने 
के प्रयास होने चाहिए। पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पानी के संबंध 
में उनकी जो सोच हैं, जो कई पीढ़ियों के ज्ञान ओर सोच का निचोड है 
उससे हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए व उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी 
चाहिए। 
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4). परंपरागत स्रोतों के आधार पर जल समस्या के समाधान का 
कार्यक्रम 


इस तरह के किसी प्रयास को पहले की गई गलतियों से सीखना 
चाहिए। तमिनाडु में ऐशी या तालाब की सिंचाई को बेहतर बनाने में एक मुख्य 
कमी यह पाई गई कि इस परंपरागत सिंचाई व्यवस्था के साथ जो परंपरागत 
सामाजिक व्यवस्था जुडी हुई थी उसकी अवहेलना की गई। अत: यह प्रयास 
सफल नहीं हो सके। 


वास्तव में परंपरागत जल-संग्रहण की प्रणालियां एक सामूहिक प्रयास हैं। 
बुंदेलखंड व नर्मदा क्षेत्र की हवेली पद्धति को ले या बिहार की अहार पाईन 
पद्धति को, यह किसानों के सामूहिक प्रयास या तालमेल के बिना संभव नहीं 
है। तालाब बनाने में, उसके रख-रखाव में, उसकी सफाई में पूरे गांव का 
योगदान होता रहा है। यहां तक कि घुमंतू पद्धति लोगों ने भी अपने सामूहिक 
प्रयासों से जल-सरक्षण व संग्रहण को उल्लेखनीय देन दी। कच्छ की वीरदी 
पद्धति मालधारी समुदाय की देन है जबकि उदयपुर में आजतक जल का 
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई पिचोला झील बंजारों ने बनाई थी। 


बहुत से तालाब जो राजाओं ने बनवाए थे वे उनके अपने या अपने 
घराने के उपयोग के लिए थे। जनसाधारण के उपयोग के अधिकांश जल 
स्रोत गांव समुदाय ने स्वयं बनाए। अत: परंपरागत जल स्त्रोत पर काम करना 
है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि उसे बनाने व रख-रखाव की समुदाय 
की क्‍या व्यवस्था थी, उसकी क्या कमजोरियां व क्‍या खूबियां थी। 


हो सकता है कि वर्तमान के अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इनमें 
से कुछ बातें अनुचित लगें फिर भी उन्हें समझना तो होगा। यदि समता के 
आधार पर हम पुरानी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो यह ध्यान में रखना 
होगा कि हम यदि किसी पहले काम कर रही पद्धति को हटा रहे हैं तो उसकी 
जगह ऐसी पद्धति को रखें जो कुछ नए उद्देश्यों को अपनाते हुए भी काम कर 
सके। 


वास्तव में परंपरागत पानी के स्रोत बचाने व हरियाली बचाने के कार्य 
के साथ गांव समुदाय को नया जीवन देना और उसे रचनात्मक कार्य के लिए 
आंदोलित करना बहुत नजदीकी तार पर जुड़ा हुआ ह। जब तक गाव समुदाय 
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का पुनर्जागरण नहीं होगा तब तक ऐसे अन्य कार्य बहुत कठिन हैं। बुजुर्गों के 
ज्ञान व युवावर्ग के आदर्शों व उत्साह का समन्वय करते हुए गांव समुदाय का 
पुनर्जागरण बेहद आवश्यक है। 


परंपरागत स्रोत व तकनीक को महत्व देने का यह अर्थ नहीं है कि 
विज्ञान की नई उपलब्धियों के आधार पर उसमें बदलाव या सुधार नहीं होने 
चाहिए। यह बदलाव या सुधार अवश्य हो सकता है पर ध्यान देने योग्य बात 
है कि परंपरागत तकनीक की स्थानीय र्थिति की जो मूल समझ है उसके 
विरूद्ध कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। 


कुछ समय पहले महोबा में परंपरागत तालाबों की बेहतरी के कुछ प्रयास 
विफल हुए क्योंकि इन प्रयासों में परंपरागत तकनीक की समझ नहीं थी, इस 
बात की पूरी समझ नहीं थी कि ये तालाब एक-दूसरे से केसे जुडे हुए हैं। एक 
अन्य रथान पर तालाबों को मजबूत बनाने के लिए उनकी दीवार ऊंची करने 
का सुझाव दिया गया, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि एक तालाब के 
भरने पर दूसरे तालाब में उसके पानी को भेजने का जो सिलसिला पहले से 
चला आ रहा था वह इस उपाय से टूट जाएगा। 


आधुनिक और अधिक सुविधापूर्ण तकनीक आने से प्राय: परपरागत 
तकनीक की उपेक्षा होती है। अब नए साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं तो गांव 
समुदाय को विशेष ध्यान रखना होगा कि परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा न हो 
भूजल रतर नीचे न गिरे, इसका निरंतर ध्यान रखना होगा और इस बारे मे 
गांव में साझी समझ बनानी होगी कि थोडे से लोगों द्वारा जल के अत्यधिक 
दोहन से पूरे गांव के लिए जल संकट न उत्पन्न हो। जो परंपरागत स्रोत गांब् 
में व आस-पास हैं उनके संरक्षण के अनेक प्रयास हो सकते हैं, जैसे उनर्क 
सफाई , सही किस्म के पेड़ो व अन्य वनस्पतियों को लगाना, अतिक्रमण हटान 
का प्रयास करना आदि। जो परंपरागत स्त्रोत काफी बुरी स्थिति में हैं, उनव 
विषय में देखना होगा कि जल-पग्रहण क्षेत्र कितना बचा है। यदि जल- ग्रहण क्षेत् 
ही नहीं बचा है तो फिर तालाबों का उद्धार ही नहीं हो सकता। परंपरागत सोच 
के अनुकूल नए छोटे स्तर के जल-संरक्षण कार्यों पर भी काम हो सकता ' 
जैसे चैक डैम बनाना आदि। इसके साथ यदि हरियाली बचाने, वृक्षारोपण 
आदि के कार्यक्रम जोड़ दिए जाए तो कार्य अधिक सार्थक होगा। जहां वर 
विनाश हुआ है पर मिट्टी की उपजाऊ तह बची ह, वहां सामुदायिक प्रयास 
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कुछ समय के लिए पशुओं के चराने से कुछ चुनी हुई भूमि को विश्राम देने 
से वन की वापिसी कुछ ही समय में हो सकती है। इस तरह के कार्य को जहां 
चेक डेम, तालाब आदि से जोड़ा जा सके तो दोनों कार्य एक-दूसरे के पूरक 
सिद्ध होंगे व गांव में पशु-पालन, कृषि, फलदार वृक्षों सभी की उन्नति होगी। 
ऐसा एक आदर्श प्रयास आस-पास के कई गांवों को प्रेरित कर सकता है। 
यदि साथ ही कृषि में रसायनों के उपयोग को दूर करने या कम करने के 
प्रयास जोडे जाएं तो जल स्रोतों का प्रदूषण भी दूर होगा व भूमि का 
उपजाऊपन भी बढ़ेगा। इन प्रयासों में गांव की जो जातियां परंपरागत तौर पर 
विशेष भूमिका निभाती रहती हैं जैसे धीमर, केवट, मल्लाह, कहार, कुम्हार 
आदि उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने व उनकी परंपरागत कुशलता का भरपूर 
उपयोग करने की आवश्यकता हे। महिलाएं ही जल संकट को सबसे अधिक 
झेलती हैं अत: उनकी उत्साहवर्धक भागेदारी तो अति आवश्यक है और इस 
पूरे प्रयास में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। 


जल वितरण और उपलब्धि में जाति के आधार पर किसी तरह का 
भेदभाव न हो इसका विशेष ध्यान तो रखना ही होगा। भूमि सुधार के जो 
प्रयास हो रहे हैं व गरीबों, भूमिहीन लोगों को जहां जमीन मिल रही है 
विशेषकर वहां जल-संरक्षण व संग्रहण के प्रयासों से गरीब वर्ग को लाभ 
पंहुचने की अच्छी संभावना है। बिहार में बोध-गया संघर्ष से जुड़े एक वरिष्ठ 
सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे कुछ समय पहले बताया कि भूमि जोतने के 
उत्साह में उन्होंने परंपरागत अहार पाईन व्यवरथा का ध्यान न रखा व बाद 
में इस परंपरागत व्यवस्था के नष्ट होने का उन्हें बहुत दु:ख हुआ। अत: ऐसे 
प्रयासों में यदि पहले से ही जल संग्रहण व जल संरक्षण के प्रयासों का ध्यान 
रखा जाए तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

जल स्रोतों को और उनके जल ग्रहण को साफ रवच्छ रखने की पहले 
बहुत अच्छी परंपरा थी। इस अनुशासन का प्रसार गांव के परिवारों में और 
स्कूल की शिक्षा के माध्यम से भी होना चाहिए। इस तरह के सांस्कृतिक पर्व 
आयोजित हो सकते हैं जिनसे तालाबों आदि को साफ करने के श्रम दान को 
जोड़ा जाए। 

अनेक शहरों में भी परंपरागत जल व्यवस्था को नया जीवन दे कर जल 
संकट का समाधान काफी हद तक किया जा सकता है। जोधपुर, बांदा, 
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सागर, महोबा जैसे नगरों में इसकी अच्छी संभावना है। ऐसे प्रयासों की चर्चा 
तो अब दिल्‍ली में भी चल रही है। बडे शहरों में कई संस्थाओं को आपर्सी 
मेल-जोल व तालमेल से कार्य करना होगा। 


इन विभिन्‍न कार्यों के कानूनी पक्ष को भी समझना जरूरी है। डाईग 
विजडम पुस्तक के अनुसार 975 में उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना है 
जिससे गांव समुदाय के जल स्रोतों पर अधिकोर कम हो गए हैं व सरकार नें 
अधिक अधिकार ले लिए हैं। अत: कानूनी स्थिति को समझना आवश्यक है 
ताकि आरंभ में काफी मेहनत करने के बाद कानूनी स्तर पर कोई अवरोध 


उत्पन्न न हो। 
७ ७ ७ 


5. विकास योजनाओं का आधार बनाइए गांव 


विकास के मिथकों में एक बहुत बड़ा मिथक यह है कि शहरीकरण के 
साथ ही आर्थिक और सामाजिक जीवन का वेहतर होना जुडा हुआ है। कई 
बार तो बढ़ते शहरीकरण के आंकडों को देखकर ही यह पहचान बना ती 
जाती है कि कोई देश या समाज तरक्की कर रहा है। यह एक ऐसा मिथक 
है जिससे विकास की योजनाओं में अनेक विकृतियां आ सकती हैं। 


विश्व की 56 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, पर इस संदर्भ मे 
ओद्योगिक ओर विकासशील देशों की स्थिति वहुत भिन्‍न है। जहां विकासशील 
देशों की 64 प्रतिशत जनसख्या गांवों में रहती है, वहां ओऔद्योगिक देशों की 
मात्र 27 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। सभी विकासशील देशों मे 
स्थिति एक समान नहीं है। उनमें भी बहुत विभिन्‍नता है। दक्षिण अमरीक 
महाद्वीप के ऐसे अनेक देश हें जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ओद्योगिक 
देशों से भी कम है। दूसरी ओर चीन ओर दक्षिण एशिया (पाकिस्तान क 
छोडकर ) में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत से अधिक है। इस क्षेत् 
में विश्व के 550 करोड़ लोगों में रो 250 करोड़ लोग रहते हैं ओर यहां इस 
समय तक आबादी की दृष्टि से गांवों की प्रमुखता बनी हुई है। अतः यहां गांव 
की जीवन पद्धति को बचाने और सुधारने के अवसर सबसे अधिक हैं और यह 
पर चुनोती सबसे तीखी है। 
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विश्व में सामान्यतया पिछले कुछ दशकों में शहरों की जनसंख्या में 
वृद्धि की दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है, उससे लगभग 
| डेढ़ गुना रही है तथा आने वाले कुछ वर्षों में भी शहरी जनसख्या की वृद्धि 
की दर इतनी ही अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। शहरों में रहने 
वाली जनसख्या का प्रतिशत तो बढ़ रहा है, पर आश्चर्य की बात यह है कि 
यह प्रतिशत सबसे अधिक तेजी से अफ्रीका महाद्वीप में बढ रहा है। अफ्रीका 
के उन देशों में शहरीकरण की प्रवृति सबसे तेजी से होती देखी गई, जहां 
* विभिन्‍न कारणों से भुखमरी, अकाल, हिंसा आदि समस्याओं का प्रकोप 
._ अधिक है। किसी तरक्की के फलस्वरूप नहीं अपितु तरह-तरह की समस्याओं 
_ से त्रस्त होकर शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति यहां स्पष्ट रूप से देखी जा 
* सकती ह। उदाहरण के लिए - मोजाविंक में केवल तीन दशकों में शहरों में 
* रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 34.3 प्रतिशत 
_ तक पहुंच गया है। 


शहरीकरण की प्रवृत्ति के साथ अन्य अनेक देशों में यह प्रवृत्ति भी देखी 
*गई है कि शहरी जनसंख्या भी कुछ बड़े शहरों में ही अधिक केन्द्रित होती 
जा रही है। वर्ष 990 में साढ़े सात लाख से अधिक निवासियों वाले शहरों 
को सख्या 376 तक पहुंच चुकी थी और कुल शहरी जनसंख्या का 39 
प्रतिशत हिस्सा इन बडे शहरों में रह रहा था। पर आश्चर्य की बात तो यह 
_ है कि जो सबसे कम विकसित देश हैं या सवसे गरीब देश हैं, वहां जनसंख्या 
का इससे भी कहीं अधिक प्रतिशत - 47 प्रतिशत - हिस्सा ऐसे बड़े शहरों 
में रह रहा था। इस आंकड़े से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जहां गरीबी 
हे है वहां बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति भी अधिक है। गरीब 
शों में शहरी जनसंख्या की वृद्धि की दर विश्व की औसत वृद्धि की दर से 
दो गुनी है। 


- 
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जनसख्या का बहुत बडे शहरों में ही केन्द्रित होने की प्रवृत्ति का एक 
_ अंदाजा इस आंकड़ें से भी लगता ह कि वर्ष 2000 में 32 करोड़ लोग विश्व 
_ के मात्र 2] बड़े शहरों में केन्द्रित हो जायेंगे। “बहुत बडे शहर या “मैगासिटी ' 
की परिभाषा इस आधार पर की गई है कि वर्ष 2000 तक ऐसे शहर की 
_ जनसंख्या एक करोड़ से अधिक हो जायेगी। इन 24 बहुत बडे शहरों में से 
| कोई भी यूराप में नहीं है। इनमें रो 77 विकाराशील देशों में हैं और मात्र चार 
आद्योगिक देशों में हैं। 
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अत: यह स्पष्ट है कि : 
(१) लगभग पूरे विश्व में शहरीकरण की प्रवृत्ति है अथवा जनसंख्या के बढ 
हुए प्रतिशत का शहरों में निवास करने की प्रवृत्ति है। 


(2) किन्तु इस प्रवृत्ति को प्रगति या जीवन की बेहतरी से अनिवार्य रूप २ 
नहीं जोड़ा जा सकता है। दक्षिण अमरीका महाद्वीप के अनेक देशों में शहर 
जनसंख्या का प्रतिशत अमीर देशों से भी अधिक है। अफ्रीका के सबसे गरीब ओ 
समस्याग्रस्त कुछ देशों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे तेजी से बढ़ रहा है 


(3) शहरी जन संख्या में भी केन्द्रीकरण काफी तेजी से बहुत बड़े कुछ शहब् 
या मैगासिटी की तरफ हो रहा है जो अधिकतर विकासशील देशों में हैं। 


इस तरह के विकास का एक उदाहरण है मैक्सिको नगर, जो इस समः 
विश्व के सबसे बड़े नगरों में है और जिसकी जन संख्या वृद्धि दर बहुत ते 
रही है। मारगो पेफ ने हाल ही में लगभग 60 लाख लोगों के इस शहर प 
एक बहुचर्चित लेख में लिखा है- मैक्सिको बहुत बड़ा हो गया है, बहुत तेज 
से बढा है। वर्ष 4940 में यहां 5 लाख लोग १45 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र : 
रहते थे, वर्ष 9994 तक यह शहर १,250 वर्ग कि.मी. तक फेल चुका थ 
उसने शायद ही कोई पेड़ छोड़ा हो और लोगों को न्यूयार्क शहर से दुगन 
भीडभाड में यहां रहना पड़ा .... मैक्सिको शहर भूकपीय क्षेत्र में रिथित है ओ 
सक्रिय ज्वालामुखियां से घिरा है। यह समुद्र तल से 2,250 मीटर ऊंचे पठा 
पर रिथित है और सांस लेने के लिए जैसे इस शहर को जोर लगाना पड़ः 
है ... प्रदूषण का हाल इतना बुरा है कि कारखानों और वाहनों के धुएं 
आकाश में भूरे और पीले बादल जैसे उमड़ते नजर आते हैं... तीस हज 
कारखानों, पैंतीस लाख कारों और दो लाख बसों से उत्पन्न प्रदूषण भयान 
स्थिति उत्पन्न करता है। जमीन से अधिक भू-जल निकालने के कारण क 
जगह जमीन धंस रही है, भवन झुक रहे हैं और रास्तों में दरार पड़ रही है 


यह कोई अपने में अकेला उदाहरण नहीं है। विश्व के अनेक अन्य ब 
शहरों में इतने ही प्रदूषण, जोखिमों तथा अन्य गंभीर समस्याओं का जमाव 
गया है। निश्चय ही ऐसा शहरीकरण हम नहीं चाहते हैं और इस तरह 
शहरीकरण को मानव प्रगति से नहीं जोडा जा सकता। 


इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शहरों का विकास और वृद्धि नहीं चा| 
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हैं अपितु हम ऐसे अपेक्षाकृत छोटे शहर चाहते हैं जो आजीविका और लोक 


कल्याण में सहायक सिद्ध होते हुए आस-पास के गांवों से नजदीकी तोर पर 


. जुड़े रहें। इस तरह के शहर हम तभी प्राप्त का सकेगे यदि पहले हम 


आस-पास के गांवों में जन-कल्याण की पर्याप्त व्यवस्था करें। 


भारत जैसे देश में हमारे सामने सबसे प्रमुख कार्य तो यह है कि हम 


_« गांवों में, जहां देश के अधिकतर लोग रहते हैं, गरीबी और अन्याय के विरूद्ध 


जम कर संघर्ष करें ताकि सभी ग्रामीण लोगों को हम संतोषजनक आजीविका 
ओर रहन-सहन दे सकें। ऐसे गांवों में रोजी-रोटी के लिए शहर जाने की 
मजबूरी गांववासियों को नहीं होगी। अपनी रिथिति में अधिक बेहतरी के लिए 
वे बेशक शहरों में कुछ समय के लिए जाएं ओर लोट आएं, पर वहां की गंदी 


बस्तियों में रहने तथा प्रदूषित जोखिम भरी फेक्ट्ियों में मजदूरी पर काम 
_ करने की उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी। 


पर्यावरण को बचाने का मुद्दा हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के 


रूप में सामने आ चुका है। सारी दुनियां ऐसे वैकल्पिक रास्तों को खोज रही 


है जिससे प्रदूषण ओर अन्य तरह के पर्यावरणीय विनाश के खतरों को 


नियंत्रित किया जा सके। बड़े शहरों पर आधारित सभ्यता में पर्यावरण को 
बचाना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। इस तरह के समाज में कचरे ओर 
ः प्रदूषकों के नियंत्रण के अनेक तकनीकी उपाय खोजने के बावजूद ये 


_ समस्‍यायें निरंतर बढती जाती हैं। 


दूसरी ओर ग्रामीण जीवन पद्धति में इन समस्याओं को नियंत्रित किया 


जा सकता है ओर काफी हद तक ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि एक 
स्थान या कार्य के अवशेष को किसी अन्य स्थान या कार्य में एक उपयोगी 
हू वस्तु के रूप में खपा दिया जाए। प्रकृति से नजदीकी तथा प्रेम स्थापित करने 
वाला स्वास्थ्यवर्धक जीवन जो अधिकतम बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में 
आत्म निर्भर हो - यह लक्ष्य भी ग्रामीण जीवन पद्धति में ही प्राप्त किया जा 


सकता है। 


अत: बहुत बडी आबादी को बडे शहरों में केन्द्रित करने के बाद इन 
समस्याओं का निदान ढूंढने के स्थान पर कहीं अधिक सफलता की उम्मीद 


तव होगी, यदि हम गांवों पर आधारित सभ्यता में ही अपना विश्वास जमाएं 


तथा सारे आर्थिक नियोजन का आधार गांवों को बनाएं, गांवों की गरीबी को 
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दूर करने के पवित्र कार्य को बनाए। 


गांवों में शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, इस३ 
लिए वित्तीय संसाधनों के एक बड़े हिस्से को गांवों, विशेषकर गांवों की गरीं 
झोंपडियों की ओर मोड़ना होगा पर पिछले अनुभव ने हमें यह भी सिखाया 
कि विषमता और अन्याय की व्यवस्था को गांवों से न हटाएं तो यह सरका 
पेसा भी गरीब आदमी की झोंपडी तक नहीं पंहुचता। अत: सबसे बुनियादी बा 
यह है कि गांवों से असमानता और अन्याय को दूर करना चाहिए तथा गर 
लोगों की आवाज को सशक्त करना चाहिए। 


गांवों के लिए होने वाले आर्थिक नियोजन में सबसे गरीब लोगों को स्पा 
रूप से प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे गरीब अं 
कमजोर वर्ग की आजीविका को कोई संसाधन आधार मिले। सबको कृषि 7 
उचित जमीन मिल सके तो बहुत अच्छा है पर यदि किसी को कृषि की जर्म 
नहीं मिल सकती तो गांव में या उसके निकट वन संपदा खनिजसंपद 
तालाब, पोखर में मछली पालन का कार्य आदि दिया जाए ताकि किसी 
किसी रूप में संसाधन का कुछ निश्चित आधार उसे अवश्य मिले। जो क 
ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है, उसे निर्धन वर्ग की सहकारी समितियों 
दिया जाना चाहिए। 


एक बार गांव से अन्याय और विपमता दूर हो जाए तो पूरे गांव समुद 
की वनों और चरागाहों को बचाने में, नए वन तैयार करने में, जल सग्रह् 
ओर संरक्षण में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका हो सकती 
सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे प्रयासों को हर तरह से प्रोत्साहित करे ३ 
सहायता दे। 


अधिकतर भारतीय गांवों में रहते हैं, यह कोई समस्या नहीं है अपितु ' 
बहुत बडी संभावना है, एक बहुत शुभ अवसर है कि हम गांवों में आवश्र 
सुधार कर गांव आधारित सभ्यता की एक मिसाल दुनिया के सामने रखें 
लोगों को संतोषजनक आजीविका देने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा 
तथा टिकाऊ विकास की नींव भी रखें। 
७ ७ ७ 
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6. किस दिशा में जा रहे हैं हमारे गांव 


हमारा देश एक ग्राम प्रधान देश है। आज एक अति महत्वपूर्ण सवाल 
हमारे सामने यह है कि हमारे गांव किस दिशा में जा रहे हैं ओर उन्हें किस 
दिशा में जाना चाहिए। आजादी के बाद हुए बदलावों का मूल्यांकन करने का 
साथ उसका ऐतिहासिक संदर्भ समझने के लिए थोडा ओर पीछे जाकर 
अंग्रेजी राज के समय आए व्यापक बदलाव को भी देखना पड़ेगा। 


अंग्रेजी राज के आगमन की विशेष ऐतिहासिक पहचान यह थी कि 
पहली बार भारतीय अर्थ व्यवस्था का संचालन किसी अन्य देश के रवार्थों के 
अधीन कर दिया गया। गांवों में इसका विनाशकारी असर कई स्तरों पर देखा 
गया : 


() चाहे रेयतवारी प्रथा हो, महलवारी या जमींदारी, इन सभी के 
अंतर्गत उद्देश्य यही था कि किसान के उत्पादन का अधिकाधिक हिस्सा 
भू-राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाए। प्राय: किसान से उसके उत्पादन का 
40 % या उससे भी अधिक हिस्सा भू-राजस्व या अन्य तरह की उगाही के 
रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। 


(2) अंग्रेजी ओद्योगिक सामान के लिए बाजार तैयार करने के वास्ते 
भारतीय दस्तकारियों को तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर तबाह किया गया। 
इस तरह विस्थापित हुए बहुत से लोगों को कृषि में शरण लेनी पड़ी। कृषि 
पर लोगों का बोझ बढ़ा और ऐसे लोगों का कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 
आगमन हुआ जो बेहद शोषण की शर्तों पर मजदूरी या बटाईदारी करने पर 
मजबूर थे। 


(3) अनेक स्थानों पर किसानों को परंपरागत, खाद्य-सुरक्षा पर 
आधारित फसलों को छोड़कर अंग्रेजों के लिए व्यापारिक महत्व की फरलें 
उगाने के लिए मजबूर किया गया। 

(4) कुछ हद तक कभी-कभी किसानों के हितों से जुड़े सामंतों के 
स्थान पर कंवल पैसे की भाषा समझने वाले नए जमींदारों और साहकारों के 
वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने किसानों पर बेहद अत्याचार किए और बहुत से 
किसानों को जमीन से वेदखल किया। कृषि भूमि का हड़पना बहुत बढ़ गया। 


है है? 


बडी संख्या में किसान भूमिहीन हो गए। 


(5) कृषि के लिए बेहद आवश्यक - जल संग्रहण, संरक्षण और सिंचाई 
की परंपरागत व्यवस्था की उपेक्षा हुई। वनों के निर्मम दोहन से भी सूखे ओर 
मिट्टी के कटाव का संकट कई स्थानों पर वढ़ा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से 
धन संचय ही अंग्रेजी राज का प्रमुख उद्देश्य था, उन्होंने इस क्षेत्र में खर्च 
बहुत कम किया। 


इस उपेक्षा और शोषण से अंग्रेजों ने हमारे गांवों के अधिकतर लोगों क 
बेहद गरीबी और अभाव की स्थिति में पहुंचा दिया। पहले से अभाव, कर्ज ओच 
कुपोषण से त्रस्त लोग प्राकृतिक आपदाओं जसे वर्षा की विफलता को सहन 
नहीं कर सकते थे और बार-बार अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाते 
थी। वर्ष 4770 और 4857 के बीच 2 बड़े तथा अनेक छोटे अकालों न 
किसानों की भीषण तबाही की। उत्तर प्रदेश में वर्ष 7860-6 में पडे अकाल 
में दो लाख व्यक्तियों की मौत हुई। 865-66 में अकाल ने उडीसा, बिहार 
बंगाल के अतिरिक्त मद्रास क्षेत्र को भी धर दबोचा और वीस लाख लोगों क॑ 
जान ली। 8 68-70 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुम्बई और पंजाब क्षेत्र के 
बारी थी जहां 74 लाख लोगों की मृत्यु हुई। एक ब्रिटिश लेखक विलियाः 
डिग्बी द्वारा लैयार किए गए अनुमान के अनुसार 854 और १90 के वीर 
के लगभग पांच दशकों में लगभग दो करोड़ 88 लाख लोगों की मृत्यु अका् 
से हुई। इतना ही नहीं, यहां से जाते-जाते भी वर्ष 943 के भीषण बंगाः 
अकाल की डरावनी याद अंग्रेज हमें दे गए- इस अकाल में तीस से चाली- 
लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 

सन्‌ 947 में हमारा देश आजाद हुआ। इसके बाद के 5व वर्षों में एः 
भी ऐसा अकाल नहीं पड़ा जिसमें पहले जैसे लाखों लोग या एक लाख लो 
मारे गए हों। यह अपनेआपमें एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस दौरान चीन 
बंगला देश, इथिओपिया, सूडान आदि एशिया और अफ्रीका के अनेक देश 
में ऐसे अकाल पडे जिसमें एक लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई। कि 
अपनी विशालता और पिछले भयानक अनुभवों के बावजूद भारत इन 5॥ वा 
में अपने को इस तरह की तबाही से बचा सका। अपने लोगों और विशेष रू 
से ग्रामवासियों को सुरक्षित रख सका। 


कुछ वर्षों तक हम खाद्यान्न आयात की मजबूरी से पूरी तरह मुक्त र 
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बावजूद इसके कि इस दौरान आबादी अच्छी-खासी रफ्तार से बढ रही थी। 
अनेक गांवों में अनुसूचित जातियों की आर्थिक-सामाजिक रिथिति में कुछ 
सुधार हुआ, चाहे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। पंचायतों में 
महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिला। कुछ मध्यम स्तर के किसानों को 
तरक्की के काफी अवसर मिले और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को काफी 
दृढ़ किया। 


इन उपलब्धियों के बावजूद यह भी सच है कि देश में गरीबी इस समय 
भी बहुत व्यापक स्तर पर मौजूद है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 
लगभग 32 करोड लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने को मजबूर हैं। कुपोषण 
बहुत व्यापक स्तर पर मोजूद है। इतना ही नहीं गांवों में हिंसा, अपराध, 
मुकदमेबाजी, नशा आदि सामाजिक बुराइयों का चलन भी तेजी से बढ़ रहा 
है। गांवों में सामाजिक टूटन से आहत से कई लोग कह रहे हैं - अब गांव 
पहले जैसा गांव नहीं रहा। अत: ग्रामीण विकास की कमियों ओर विसंगतियों 
प्र ध्यान देना आज अति आवश्यक हो गया है ताकि समय रहते इन 
समस्याओं से निबटा जा सके। 


() गरीबी, भूख और कुपोषण के व्यापक स्तर पर बने रहने का एक 
प्रमुख कारण यह है कि हम सव ग्रामीण परिवारों को ऐसा संसाधन आधार 
नहीं दे सके हैं जिससे उनकी आजीविका ठीक से चल सके। कुछ परिवारों 
के पास काफी जमीन है, नौकरी है, ठेकेदारी है, पर अनेक के पास कुछ भी 
नहीं है। भूमि सुधारों ने सब भूमिहीनों को जमीन देने का सपना दिखाया था। 
वह बहुत कम पूरा हो सका। अनेक किसानों की जमीन छिनी है या वे 
विस्थापित हुए हैं, यह अलग समरया है। वन-उपज, तालाब तथा नदी की 
मछली, खनन आदि का अधिकांश लाभ भी चंद ठेकेदारों तक सिमट कर रह 
जाए, ऐसी व्यवरथा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर हावी है। दूसरे शब्दों में उपलब्ध 
संसाधनों का उपयोग समता के आधार पर न होकर भीषण विषमता के 
आधार पर हो रहा हैं और यहीं गरीबी और कुपोषण का प्रमुख कारण है। 


(2) गांवों में समता लाने के कार्य के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय के 
मिलकर कार्य करने, आपस के झगड़े सुलझाने, भाईचारे से रहने और 
सार्थक विकास के कार्यों की जिम्मेदारी को आपसी सहयोग से उठाने की जो 
जरूरत थी, उसकी या तो अवहेलना हुई है या इसे जमीनी स्तर पर 
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कार्यान्वित. करने में कमी रह गई है। गांव की मुख्य पहचान हीं यह है कि 
सामान्य हित के लिए लोग मिलजुल कर कार्य करें। जब इस तरह के सामूहिक 
प्रयास की कमी हो जाए तो गांव की बाहरी निर्भरता बहुत बढ़ जाती है और 
बहुत से जरूरी कार्यों की उपेक्षा हो जाती है। ऐसे में आपसी झगड़ों, 
मुकदमेबाजी और अपराधों को फैलने का मौका मिलता है। 


(3) तकनीक के क्षेत्र में अपनी समृद्ध परपरा को पहचानने और उसके 
आधार पर विकास करने के स्थान पर उसकी उपेक्षा जारी है। चाहे परंपरागत 
जल संरक्षण का सवाल हो या सिंचाई का, चाहे पशुओं की देसी नस्लों पर 
आधारित पशुपालन की बात हो या देशी बीजों पर आधारित खेती की, लगभग 
हर क्षेत्र में हमारी समृद्ध परंपरा की अवेहलना हुई है और उसके स्थान पर 
ऐसी बाहरी तकनीकें लादी गई हैं जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। 


(4) ग्रामीण विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। 
दूर-दूर के गांवों में भ्रष्टाचार के कारण जनसाधारण की जो क्षति हो रही है, 
उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 


इन समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने के लिए असरदार कदम 
उठाना अब बेहद जरूरी हो गया है। समरयाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि 
अब समाधान में और देरी नहीं होनी चाहिए। यदि हमने गांवों की रिथति के 
वास्तव में बेहतर बनाना है और ग्रामीण विकास को सार्थक रूप देकर करोड़ 
लोगों की गरीबी और अन्य दुख-दर्द को दूर करना ह तो निम्नलिखित 
आधारभूत मुद्दों पर कार्य करना आवश्यक है: 


(4) सबसे पहली और बुनियादी बात तो यह है कि हम अपने समाज क॒ 
ग्राम-प्रधान समाज बनाए रखने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करें तथा विकास क 
शहरीकरण के साथ जोड़ने की गलती न करें। हमारे विकास का प्रमुख उद्देशर 
गांववासियों को शहर की ओर धकेलना नहीं है अपितु गांवों को हरा-भरा 
स्वच्छ और काफी हद तक आत्मनिर्भर बनाना है। हमारी सभ्यता ग्रा 
आधारित होनी चाहिए। गांव नहीं वचे तो हमारी सभ्यता भी नहीं बचेर्ग 
पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक उपलब्धि भी मूलतः: ग्राम आधारित समाज 
ही हों सकती है। 


(2) गांवों में गरीबी और अभाव, कुपोषण और शोषण दूर करने के लि 
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है गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कोई संसाधन-आधार मिलना चाहिए। सब 
| भूमिहीनों को भूमि मिल सके तो बहुत अच्छा है, यदि न मिल सके तो लघु 
खनिज, लघु वन उपज, तालाब, पोखरे आदि किसी न किसी रूप से कोई 
संसाधन आधार अवश्य होना चाहिए ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो 
 सके। किसी भी क्षेत्र की योजना इस आधार पर बनाई जाए कि प्राकृतिक 
संसाधनों का निर्मम दोहन चंद व्यक्तियों को न करने दिया जाए तथा इसके 
ह स्थान पर सभी गांववासी ओर बनवासी प्राकृतिक संसाधनों से अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 


(3) गांव में सामुदायिक जीवन का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
+ है क्‍योंकि यही ग्रामीण जीवन के मूल में है। लोग मिल-जुल कर विकास कार्यों 
की योजना बनाएं ओर क्रियान्वयन करें। जितना संभव हो गांव स्तर पर 
'जिम्मेदारियों को संभालें, आपसी झगडों का निबटारा रवयं करें तथा सामाजिक 
+ बुराइयो से समुदाय के स्तर पर लडें तो गांवों की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं 
का हल अपने आप हो जाएगा। गांव समुदाय क्‍यों टूट रहा है ओर किस तरह 
_ से इसे रोक कर सामुदायिक भावना को नया जीवन दिया जा सकता है इस 
बारे में बहुत सोच-विचार की जरूरत है। 


। (4) सामुदायिक भावना का विकास वैसे तो हर क्षेत्र में मददगार 
सिद्ध होगा, पर शायद इसका सबसे अधिक महत्व गांव में जल संरक्षण और 
हि हरियाली बचाने के कार्य में है। जल संरक्षण और संग्रहण के ऐसे अनेक 
: परंपरागत उपाय विभिन्‍न क्षेत्रों में मोजूद हैं, जो सूखे के संकट से राहत 
_ दिलाते ही हैं, साथ ही बाढ़ की विभीषिका से भी रक्षा करते हैं। सिंचाई के 
लिए रथानीय तौर-तरीकों से पानी मिलने लगे, इसका उचित बंटवारा हो, 
_ पीने के पानी की पुख्ता व्यवस्था हो जाए तो गांवों में आजीविका और सबसे 
बुनियादी जरूरत का दृढ़ आधार स्थापित हो जाएगा। इसके साथ वन तथा 
अन्य तरह की हरियाली बचाने और उसे बढ़ाने की बात बुनियादी तौर पर 
_ जुडी है। हरियाली नहीं बचेगी तो जल संरक्षण भी नहीं होगा। वन और 
चरागाह बिना सामुदायिक भावना के नहीं बच सकते हैं। जो काम लाखों रूपये 
की योजना नहीं कर सकती वह गांववासियों का आपसी सहयोग बिना पैसे के 
या बहुत कम आर्थिक आधार से कर दिखाता है। जहां वन नष्ट हो चुके हैं 
पर उपजाऊ मिट्टी वची है वहां इस भूमि को परस्पर सहयोग से जब गांववासी 
द पशुओं के चरने से कुछ समय के लिए बचाते हैं तो स्वयं हरियाली लोटने 
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लगती है। 

(5) ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध धन का उचित उपयोग आवश्यक 
है। भ्रष्टाचार तथा लापरवाही को रोकने में गांववासियों को सूचना का अधिकार 
देने से बहुत सहायता मिलेगी तथा उनकी अधिक भागीदारी की संभावना भी 
बढ़ेगी। ग्रामीण विकास के सारे कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। हाल ही में 
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र की ग्रामीण विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता 
लाने के लिए अच्छी पहल की है। इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। स्वयंसेवी 
संस्थाओं के माध्यम से जो पैसा गांवों में खर्च होता है, उसके उपयोग के बारे 
में भी गांववासियों को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। इस समय नशे, 
अपराधों और मुकदमेंबाजी के बढ़ने के कारण गांववासियों का काफी पैसा 
व्यर्थ खर्च हो रहा है। इन बुराइयों को दूर करके इस फालतू खर्च होने वाले 
पैसे का कुछ हिस्सा एक ग्रामीण कोष में जमा किया जा सकता है जिससे 
सामान्य ग्रामीण हित के अनेक कार्य किए जा सकें। 


(6) तकनीक के स्तर पर कृषि, पशुपालन, दस्तकारियों, जल प्रबंध 
आदि के तौर तरीके परंपरागत तौर पर समृद्ध रहे हैं, पहले उन्हें समझने का 
प्रयास करना चाहिए। स्थानीय जलवायु, भौगोलिक स्थिति, अन्य परिस्थितियों 
के अनुकूल उनमें क्या-क्या विशेषताएं थीं, पहले इसे अच्छी तरह समझना 
चाहिए तभी सुधार का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ 
केवल किसानों तथा दस्तकारों को सिखाने की बात न करें, उनसे सीखने के 
लिए भी तैयार रहें। तकनीक के अल्पकालीन लाभ पर ही ध्यान न देकर 
उसके दीर्घकालीन परिणाम और पर्यावरणीय पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। 


(7) ग्रामीण विकास कार्यो में महिलाओं की भरपूर भागीदारी होनी 
चाहिए व विभिन्‍न मुद्दों पर महिलाओं का क्‍या दृष्टिकोण है, यह जानकारी 
जरूर प्राप्त करनी चाहिए। 


यदि इस तरह का ग्रामीण विकास हो तो गांववासियों की भरपूर 
भागीदारी प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। इस तरह के ग्रामीण विकास से हमारे 
गांवों को ऐसा रूप दिया जा सकता है कि विश्व में दूर-दूर तक इसकी चर्चा 
हो तथा भटकती मानवता को हमारे गांवों में उम्मीद की एक किरण नजर 
आए। 
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7. पंचायती राज समस्याएं और संभावनाएं 


पंचायती राज की नई संवैधानिक व्यवस्था कुछ समय पूर्व जब की गई 
तो दो विरोधी किस्म के दृष्टिकोण सामने आए थे। कुछ लोगों ने इसे बाहरी 
स्तर की फेर-बदल बताते हुए कहा कि जब तक हमारे समाज में ओर 
विशेषकर गांवों में अधिक बुनियादी बदलाव नहीं आते हैं तब तक पंचायती 
राज के इन नए कानूनों से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर, कुछ अन्य 
लोगों ने इन बदलाबों से इतनी अतिशयोकक्‍ि्तिपूर्ण उम्मीदें बांध ली जेसे हमारे 
गांवों में कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति अब आने ही वाली है। 


जसा कि प्राय: होता हे-हकीकत इन दोनों धुरियों के वीच की है। यह 
सच है कि जब तक विषपमता कम करने ओर गरीबी दूर करने के अधिक 
व्यापक उपाय नहीं होते है तव तक केवल पंचायती राज की नई व्यवरथा 
गांवों में कोई बुनियादी वदलाव नहीं ला सकती है, पर साथ ही यह भी सच 
है कि इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ने मे पंचायती राज कानूनों के कुछ 
पक्ष (जेसे महिलाओं के लिए सब स्तरों पर ३3% आरक्षण व अन्य कमजोर 
वर्गों को भी जो विभिन्‍न स्तरों पर आरक्षण मिला है) मददगार सिद्ध हो राकते 
है। जो सुधार सरकार की ओर से होते हैं, उनके प्रति सदा नकारात्मक रूख 
अपनाने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि सार्थक वदलाव लाने में वे हमारे 
कितने सहायक हो सकते ह ओर उनसे कोन सी नई संभावनाए उत्पन्न हुई 
ह। 

जिन गांवों में अपराधी तत्व राजनीति में सक्रिय हैं या सामंती आतंक है, 
वहां चुनाव के समय ही लोगों के मताधिकार को तरह-तरह से नियंत्रित कर 
दवंग व शक्तिशाली लोगों को चुनाव जिताने के प्रयास आरंभ हो जाते हैं। 
भ्रष्टाचारी तंत्र में विचालिए या दलाल की भूमिका निभाने वाले जो असरदार 
लोग पंचायती प्रधानी पर काफी रामय रो हावी रहे हं, उनकी यही काशिश 
रहती हे कि नए कानूनों के अंतर्गत भी किसी तरह अपना दवदवा बनाए रखें। 

वास्तव में अनेक भारतीय गांवों में जो गंभीर समरयाएं मोजूद हं, जो 
विषमता, शोषण, दमन आर अपराध की सांठ-गांठ है, वह पंचायत चुनाव के 
समय वहुत सक्रिय रूप रे सामने आती है, क्योंकि जो शवितशाली लोग 
गांवों के संसाधनों आर विकास के लिए आने वाले वजट पर कव्जा बनाए हुए 
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हैं, वे हर कीमत पर अपनी इस जागीर को बचाए रखना चाहते हैं। 


यदि ऐसे क्षेत्र में सही उम्मीदवार किसी तरह चुनाव जीत लेते हैं तो बाद _ 
में उन्हें चैन से काम नहीं करने दिया जाता है। जो जुझारू लोग निर्वाचित 
होकर आए हैं तथा कमजोर वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें दबंग तथा 
असरदार लोगों द्वारा परेशान किया जाता है तथा उनके विरूद्ध अविश्वास 
प्रस्ताव के प्रयास भी किए जाते हैं। वे स्वयं तनाव और असुरक्षा की स्थिति में 
रहते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। 


पंचायतों के निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार उन्हें जो अधिकार व कार्य 
सौंपे जाने चाहिए थे उसमें भी अधिकतर राज्यों में बहुत देरी हो रही है जिससे 
अनेक उत्साही निर्वाचित प्रतिनिधियों का उत्साह ठंडा पड़ गया है और 
विकेन्द्रीकरण वास्तव में होगा कि नहीं, इस बारे में संदेह उत्पन्न हो रहा हे। 


जहां एक ओर ऐसी अनेक समस्याएं ओर उत्साह को कम करने वाली 
परिरिथतियां हैं, वहां कुछ आशा बंधाने वाली बातें भी हुई हैं जिससे लगता है 
कि पंचायती राज की रार्थक सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका हो 
सकती है। राजन कोल पर रिश्वत के लिए दबाव डाला गया, धमकी भी दी 
गई पर उसने इस सबकी परवाह न करते हुए साहस व ईमानदारी से अपनी 
पंचायत (सरहट, जिला बांदा, उ0प्र0) का कार्य जारी रखा। राजन समाज के 
सबसे कमजोर तबके से है। कितनी हिम्मत बंधती है समाज के सबसे कमजोर 
वर्ग को जब उनका प्रतिनिधि सामंतों के विरोध के बावजूद निर्वाचित होता है 
व. अधिकारियों की धमकियों के बावजूद उनके विकास कार्य के लिए आए 
पैसे का सही उपयोग उन्हीं के हित में करता है। जिस तबके को सामंती लोग 
हमेशा नीचा देखते थे, बिना डॉट-फटकार के बात तक नहीं करते थे, आज 
उसी तबके के एक व्यक्ति के प्रधान बनने के बाद वे उसके पास अनेक कार्यों 
के लिए जाते हैं और उससे अपना कार्य शीघ्र करने की विनती करते हैं। 


अत: यह कहना अनुचित होगा कि तमाम परेशानियों और समस्याओं के 
बावजूद पंचायती राज में कुछ भी सार्थक नहीं है या उसमें सार्थक बदलाव की 
संभावनाए नहीं हैं। संभावनाएं जरूर हैं, हमें उन्हें समझना है और आगे बढाना 
है। यदि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईमानदार, निर्भीक और समझदार निर्वाचित 
प्रतिनिधि जनसाधारण की भागेदारी से जन-कल्याण का और विशेषकर गरीब 
वर्ग की भलाई का आदर्श और नई दिशा देने वाला कार्य करके दिखाते हैं 
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तो इसका व्यापक असर होगा और अगले चुनावों में अधिक व्यापक स्तर पर 
ऐसे प्रयास होंगे जिससे ऐसे अधिक लोग चुनकर सामने आयें, भ्रष्ट लोगों की 
छुट्टी हो तथा सही अर्थों में कल्याणकारी कार्य आगे बढे। 


हाल ही में पंचायती राज से संबंधित जो विशेष उत्साहवर्धक कार्य हुआ 
वह है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज कानून की विशेष व्यवस्था। 24 
दिसम्बर 996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों के नए 
कानून को स्वीकृति मिलने से आदिवासी स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण 
पहल हुई है। जिन संदर्भों में आदिवासी शोषण और लूट का शिकार होते रहे 
है, उन लगभग सभी संदर्भो में इस अधिनियम में ऐसी कानूनी व्यवस्था की 
गई है जिससे आदिवासी अपने को शोषण से बचा सके और अपनी 
आजीविका की रक्षा कर सकें। 

गोण वन उपज का स्वामित्व, आदिवासियों की जमीन छिनने की प्रक्रिया 
को रोकने का अधिकार, शराब व अन्य मादक द्रव्यों पर नियंत्रण व उनका 
नियमन , हाट-बाजारों का नियंत्रण, कर्ज के नाम पर हो रहे शोषण पर रोक। 
ये सब ऐसे अधिकार हैं जो ग्रामीण स्वशासन के स्तर पर नए कानून द्वारा 
दिए गए है व जिनसे आदिवासियों के शोषण को रोकने में काफी सहायता 
मिल सकती है। बे 


इस अधिनियम की एक खास बात यह है कि इसमें केवल कुछ निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार देने के स्थान पर ग्रामसभा के माध्यम से पूरे 
गाव समाज को लोकतांत्रिक निर्णयों की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास 
किया गया है। 


इस अधिनियम की अनेक सकारात्मक बातों के बावजूद इसका एक पक्ष 
कुछ विवादग्रस्त हुआ है। यह वह भाग है जहां कहा गया है कि आदिवासियों 
संबंधी विभिन्‍न राज्यों में जो कानून बनाए जायेंगे वे आदिवासी परंपराओं और 
रूढ़ियों के अनुकूल ही होंगे, उसके विरोध में नहीं होंगे। एक सवाल यह खड़ा 
हुआ है कि यदि आदिवासी क्षेत्रों में कोई सामाजिक कुरूतियां प्रचलित हों 
और उनके विरूद्ध कानून बनाना हो तो क्‍या इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 
. बनाए गए इस नए अधिनियम से दिक्कत नहीं आयेगी? 


अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐसे अधिनियम को तैयार करवाने में महत्वपूर्ण 
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भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. ब्रह्मदत्त शर्मा इस 
आलोचना के उत्तर में कहते हैं, “वास्तव में इस अधिनियम से समाज सुधार 
के कार्य को सहायता मिलेगी और सामाजिक कुरीतियों को रोकने में सहायता 
मिलेगी। जब पूरी ग्रामसभा जनहित के मुद्दों पर सक्रिय हो जाएगी तो उसमें 
जादू-टोने और अंधविश्वास के नाम पर आदिवासियों को ठगने वाले लोगों की 
पोल अपने आप खुल जाऐगी। समाज-सुधार किसी समुदाय पर ऊपर से थोपा 
नहीं जा सकता है। समाज सुधार का सवसे सफल तरीका तो यही है कि पूरे 
गांव समुदाय को उस प्रक्रिया में शामिल का लिया जाए और इस नए 
अधिनियम से यह संभावना हमारे सामने आई है। जब जादू-टोने वाले और 
सार्थक बदलाव वाले एक मंच पर लोगों के सामने आयेंगे तो निश्चय ही जीत 
सार्थक बदलाव वालों की ही होगी।” 

आगे डॉ. शर्मा कहते हैं, “इस अधिनियम के माध्यम रो आदिवासियों को 
कई महत्वपूर्ण अधिकार एक साथ दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी 
अनुसूचित क्षेत्रों में ये तुरंत लोगों को मिल जायेंगे। जितनी लोगों की संगठित 
शक्ति होगी उतना ही वे अधिकार प्राप्त कर सकेगे। ऐसे कानूनों से तो सार्थक 
बदलाव के लिए नई संभावनाएं बनती हैं तथा लोगों को अपने संगठन ओर 
प्रयास से इन समस्याओं क्रो वारतविक उपलब्धि में बदलना होता है। हमने एक 
देवी की बहुत सुन्दर मूर्ति वनाकर लोगों के सामने रख दी है पर उसमें जान 
तो जन-शक्ति ही डाल सकती हे।” 

७ ७ ७ 
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भाग 8 
पर्यावरण को जनसाधारण से 
अलग मत कीजिए 


. पर्यावरण संरक्षण और निर्धन वर्ग 


हमारे देश में पर्यावरण के जितने असरदार रथाई महत्व के आंदोलन 

हुए हैं, उनमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि वे ग्रामीण 

क्षेत्रों में आजीविका बचाने के संघर्ष के भी आंदोलन थे। आजीविका और इस 

+ आजीविका के संसाधन आधार (जमीन, जल, जंगल आदि) को दीर्घकालीन 

स्तर पर बचाने में किसानों, मछुआरों, तरह-तरह के वन उत्पाद करने वालों 

ओर वन उत्पाद पर आधारित दस्तकारों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है 

और जब इसे पर्यावरण संरक्षण के कुछ अन्य मुद्दों से जोड़ दिया जाता है तो 
आंदोलन का आधार ओर भी व्यापक हो जाता है। 


उदाहरण के लिए टिहरी गढवाल के हेंवल घाटी क्षेत्र के चिपको 
आंदोलन में ग्राम वासियों ओर विशेषकर ग्रामीण महिलाओं ने जब ठेकेदार की 
ओर से पुलिस की उपस्थिति के बावजूद , दौड़-दौड़ कर पेडों को बचाया और 
कुल्हाड़ी की परवाह न करते हुए वे पेडो से चिपक गए तो इस गहरी भावन। 
के पीछे यह सच्चाई थी कि इन पहाड़ों के देनिक जीवन में वनों का बहुत 
महत्व है। थोडे से बचे वनों को भी ठेकेदार काट के ले जाता तो आस-पास 
के कितने ही लोगों के लिए घास चारे, ईंधन, पत्ती की खाद, जल आदि 
देनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों का संकट और जटिल हो जाता और 
उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा उपरिथित हो जाता। 

प्राकृतिक वन कटने से उनके जीवन और आजीविका को कितना 
नुकसान होगा, यह तो साधारण ग्राम वासियों को पता था, पर चिपको 
कार्यकर्ताओं ने यह संदेश आर स्पष्ट तरीके रो समझा दिया और साथ ही 
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जंगल काटने वालों की जो दहशत थी, उसे समाप्त कर लोगों को कुल्हाड़ी 
और बंदूक तक का सामना करने के लिए प्रेरित कर दिया। उसके बाद ते 
ग्रामवासियों , यहां तक कि बच्चों क।' उत्साह भी देखते ही बनता था। अद्वानी 
जैसे जंगलों में पुलिस आई और लोट गई , पर जंगल नहीं कटा, ठेकेदार को 
खाली हाथ लौोटना पड़ा। हि 


आज़ीविका के इस संघर्ष को पर्यावरण की कुछ व्यापक बातों से जोड़ने 
के सवाल पर इसी क्षेत्र के चिपको कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह 
किया कि जिस चीड़ के पेड की खेती का किसानी के लिए विशेष लाभ नहीं 
है उसके संरक्षण कें लिए भी एक विशेष अभियान चलाया व इस पेड़ को 
अत्यधिक लीसा निकालने से राहत दिलवाई। इस अभियान में भी साधारण 
ग्रामवासियों की उत्साहवर्धक हिस्सेदारी प्राप्त कर यह चिपको आंदोलन ने 
दिखा दिया कि अब भी आजीविका की रक्षा करना लोगों की एक मुख्य चिंता 
अवश्य है, पर वे इससे आगे अधिक दीर्घकालीन मुद्दों पर भी सोच सकते हैं 
जिससे उन्हें तात्कालिक लाभ चाहे न मिले पर ज़ो पूरे क्षेत्र के पर्यावरण के 
लिए जरूरी हे। 

यदि हम मछुआरों के हाल के आंदोलनों को देखें, चाहे वे गंगा नदी के 
मछुआरों के आंदोलन हों या समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरों के, तो इनमे 
भी हमें यह विशेषता नजर आती है कि आजीविका को बचाने के संघर्ष ने इस 
आंदोलन को शक्ति दी, पर साधारण मछाआरे की आजीविका को बचाने से 
वे सवाल भी जुड़े थे, जिनसे पर्यावरण की रक्षा होती है। सीधी बात है कि 
जल प्रदूषण रुकेगा, जल में पर्याप्त मछलियां होंगी तभी तो दीर्घकालीन स्तर 
पर मछआरों का रोजगार चल सकेगा। मछली कं कारोबार से जुड़ी बर्ड 
कंपनियां तो अपनी पूँजी मुनाफे के किसी भी क्षेत्र में ले जाएंगी, पर कः 
पीढ़ियों से छोटी नाव और जाल के आधार पर इस परंपरागत रोजगार से जुदू 
लोग कहां जाएगे। अत: दीर्घकालीन स्तर पर जल को प्रदूषण से बचाना औः 
मछलियों को बचाना तो सबसे अधिक उनकी चिंता का विषय है, जो प्रकृति 
से सीधे-सीधे अपनी रोटी प्राप्त कर रहा है, वही तो सबसे अधिक प्रकृति क 
बचाने के बारे में सोचेगा। इस आधार पर ही आजीविका का संघर्ष प्रकृति व 
संरक्षण से जुडता है, इस बुनियाद पर ही आदमी का संघर्ष पर्यावरण बचा- 
के संघर्ष से जुडता है। 
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यह सच्चाई विस्थापन के विरुद्ध हो रहे अनेक आंदोलनों में ओर भी 
स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कुछ बांध-निर्माण क्षेत्रों में पहली आवाज 
उनकी ओर से उठी जो सीधे-सीधे डूब क्षेत्र में आने के कारण विस्थापित हो 
थे। बाद में उनके आंदोलन में पर्यावरण के इस तरह के व्यापक सवालों 
को जोडा गया कि बांध बनने से कई दुष्परिणाम सामने आ सकतें है। नदी 
में मछलियों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। कुछ और आगे बढे तो 
इस मुद्दे के साथ नदी किनारे रहने वाले मछुआरों की आजीविका का सवाल 
जुड़ गया ओर इस तरह आजीविका को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने वाली 
एक श्रृंखला बनती चली गई , जिससे आंदोलन को शक्ति मिलती रही और 
उस का आधार व्यापक होता गया। 


कितु शहरी क्षेत्रों ओर विशेषकर महानगरों में आजीविका और पर्यावरण 
सरक्षण को जोडडने के सार्थक प्रयास नहीं हुए अपितु गरीब वर्ग की आजीविका 
और पर्यावरण संरक्षण के बीच नाहक ही एक खाई उत्पन्न की गई। महानगर 
के लोग बिगड़ते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण के बारे में काफी चिंतित नजर 
आते है। इसके बावजूद उनमें से जो साधन संपन्न है, वे तेजी से उसी 
जीवन-शेली को अपनाना चाहते हैं, जो पर्यावरण विनाश और प्रदूषण के 
संकट को निश्चय ही ओर विकट बनाएगी। अत्यधिक उपभोग की जीवन-शेली 
को अपनाकर वे अपने लिए शहर से दूर किसी हरियाली की जगह की तलाश 
भी करते हैं, पर जब पूरे वायुमंडल में प्रदूषण होगा, तो वे भी इससे कहां तक 
_ बचेंगें ? 


हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भी महानगरों में जो हो रहा 
है उस में बहुत बनावटीपन और कृत्रिमता है। मखमली लान व गोल्फ कोर्स 
की हरियाली प्रकृति संरक्षण के लिए उतनी सुखद नहीं है, जितनी वह दूर 
से लगती है। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से प्राप्त की 
गई इस हरियाली से पर्यावरण संरक्षण का वह उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सकता, 
जो तरह-तरह की विविधता के पेड़-पौधों वाले वनों से प्राप्त होता है। बेहद 
उप शी जीवन और इस कृत्रिम हरियाली के बीच सही अर्थोी में 


पर्यावरण संरक्षण की बात तो जैसे खो गई है। 
४ 2224 [ 
ः दूसरी ओर समय-समय पर प्रदूषण करने के नाम पर मजदूरों को 


है करने के समाचार शहरी क्षेत्रों ओर विशेषकर महानगरों से मिलते 
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रहते हैं। कहने को तो मजदूरों के रोजगार को बचाने की बात जरूर कह: 
जाती है पर हकीकत यही है कि बहुत से मजदूरों को अपने रोजगार से वंचित 
होना पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं की घनी आबादियों से खतरनाक उद्योग 
को हटाने जैसे काम नहीं होने चाहिए। यह होने चाहिए पर मजदूरों की 
हिस्सेदारी से। आखिर खतरनाक उद्योगों के प्रदूषण की सबसे नजदीकी मान 
तो वे मजदूर झेलते हैं, जो फेक्टरियों के अन्दर काम करते हैं। यदि उनके 
स्वास्थ्य की पर्याप्त चिंता की जाए तो पर्यावरण को बेहतर करने के प्रयास सं 
उन्हे भी जोड़ा जा सकता है। पर वास्तव में यह हो रहा है कि मजदूरों सर 
संपर्क किए बिना, उन्हे जोड़ने और समझाने का प्रयास किए बिना व्यापक 
स्तर पर उनके रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। 


4997 में दिल्‍ली के रिज क्षेत्र की हरियाली बनाए रखने के लिए ज 
कार्यवाही हुई है, उससे महानगरों के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का खोखलापन 
सामने आता है। “जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय” ने हाल ही में इर 
कार्यवाही की समीक्षा करते हुए बताया है कि सबसे पहले उन गरीब परिवार 
ओर खनन मजदूरों को आवास-स्थल से (इंदिरा कालोनी, संजय नगर आदि 
उजाड़ने के प्रयास हो रहें हैं, जिन का पहले ही बहुत शोषण हो चुका है। इर 
बात को भी नजर अंदाज किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हजारों पेड लग 
कर इन गरीब लोगों ने यहां की हरियाली को वढ़ाया है, उसे कम नहीं किय 
है। भविष्य में इस क्षेत्र के पर्यावरण ओर वृक्षारोपण की जिम्मेदारी संभालने क 
वे तैयार हैं। इसके बावजूद सबसे पहले उन्हें हटाने को कहा जा रहा है 
जबकि कई वर्ष पहले उन्हें सरकारी स्तर पर यहां बसाने के आश्वासन मित 
चुके हैं। दूसरी ओर अमीर लोगों के आराम ओर विलसिता के अड्डों ओ 
फार्म हाउसों को हटाने के लिए कोई असरदार कार्यवाही नहीं हुई है। य। 
जानकारी देते हुए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने कहा है कि हरियारल॑ 
लाने के ये प्रयास सफल नहीं होंगे ओर इस रास्ते को त्याग कर गरीब लोग 
की आजीविका को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना चाहिए। 


यदि ऐसे प्रयास शहरों विशेषकर महानगरों में हों तो वे अपने ही देश 
के ग्रामीण इलाकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्‍योंकि ग्रामीण क्षेत्रों व 
अनेक आंदोलनों में तो आजीविका ओर पर्यावरण संरक्षण को बहुत अच्छ 
तरह पिरो लिया गया है। 
७ ७ ७ 
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2. पर्यावरण संरक्षण व रोजगार 


पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों 
रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। चाहे तालाबों को साफ करने का काम 
9 या जल सरक्षण के लिए नए तालाब बनाने का, चाहे प्राकृतिक वनों के 
बरक्षण का कार्य हो या वृक्षारोपण कार्यक्रम का, चाहे मिट्टी के कटाव को 
रोकने का काम हो, या नदियों की सफाई का - ये सब देश की रथाई 
्रमृद्धि के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें आर्थिक नियोजन में उच्चतम 
मिलनी चाहिए ओर इनमें करोडों लोगों को पूर्णकालीन या अंश 
रोजगार भी मिलना चाहिए। 


इस हकीकत के बावजूद पिछले कुछ समय से पर्यावरण संरक्षण के 
पवित्र ओर वेहद जरूरी कार्य की ऐसी छवि वनती चली गई है कि पर्यावरण 
छ नाम सुनते ही गरीव वर्ग के कई लोगों ओर विशेषकर मजदूरों को लगता 
| जैसे कि उनका रोजगार छिनने वाला हो। ऐसा क्‍यों हुआ? जिस क्षेत्र में 
देने की इतनी प्रवल संभावना हो उसकी बेरोजगारी फंलाने वाली 
कंसे वनी, इसके बारे में सोचना-विचारना जरूरी है। क्योंकि यदि गरीब 
मेहनतकश वर्ग का पर्यावरण संरक्षण से अलगाव हो गया तो कम से 
पन्‍ं इस देश में पर्यावरण का सरक्षण कभी हो ही नहीं सकेगा। 


इस समय हमारे देश में लाखों छोटे किसान परिवार ऐसे हैं। जिन्हें वन 
| उस जमीन से उठाना चाहता हे जिस पर वे कई वर्षो से खेती कर 
हैं हैं और जो उनकी आजीविका का एकमात्र या मुख्य साधन है। बहुत 
मेहनत से इन किसानों ने इस जमीन को खेती योग्य बनाया है। यह भी स्पष्ट 
हैं कि इन्हें इस जमीन से हटाया गया तो ये ऐसी गरीबी और कुपोषण में 
जायेंगे जहां से उनका उबर पाना फिर कठिन होगा। सरकार रवय॑ 
गरी है कि गरीबी हटाना उसकी सबसे वडी प्राथमिकता है तो उसे चाहिए 
कर जो वास्तव में छोटे स्तर के किसान हैं, जो इस जमीन के बिना बेसहारा 
हे जायेंगे उनके अधिकार को रवीकार कर उनका वन विभाग से विवाद 
प्रमाप्त करे। उन्हें यह सुविधा देकर वनीकरण ओर हरियाली बचाने के अनेक 
कार्यों में उनकी भागेदारी प्राप्त की जा सकती है। जव वन विभाग रो उनका 
प्रत्री का रिश्ता स्थापित होगा तो निश्चय ही वे इन कार्यो में सहयोग करेगे। 
।39 


उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में देहरादून से गोरखपुर तक कितने 

टोंगया पद्धति के गांव हैं जो कई पीढ़ियों से बहुत लगन और मेहनत से व 
विभाग के लिए वृक्षारोपण और इन वृक्षों की देखभाल का काम करते रहें. 
वर्षों से इस काम को करते हुए वे इस कार्य में बहुत कुशल हो गए हैं। य| 
के वनों की स्थिति की बहुत अच्छी जानकारी इन्हें हो गई है। इनकी क्षमता: 
का बहुत अच्छा उपयोग वन-विभाग वनों की रक्षा और वृक्षा रोपण के लि 
कर सकता हे। पर ऐसा न कर अनेक स्थानों पर वन-विभाग ने उन्हें का 
देना बंद कर दिया है और उन्हें गांव से हटाने के प्रयास भी हुए हैं। कू 
स्थानों पर उनकी खेती पर ट्रैक्टर चला दिए गए हैं। उनसे मार पीट की ? 
हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फसाया गया हे। 


लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही वन टोंगया विकास समि 
(गोरखपुर-महाराजगंज ) के अध्यक्ष कन्हाई प्रसाद बताते हैं कि पूर्वजों ने ओ 
हमने यहां के सकडों एकड़ क्षेत्र में जंगल लगाए ओर अब हमें ही यहां 
निकाला जा रहा है। यदि हमारे हकों की रक्षा की जाए तो हमारा रोजगार - 
बचेगा ओर वन विभाग को क्षेत्र को हरा भरा रखने में सहायता मिलेगी। इः 
कार्य में लगी स्वयं सेवी संस्था विकल्प के अध्यक्ष कृष्ण मोहन बताते हैं । 
हमने पिछले कुछ वर्षों में तरह-तरह के संकट में पड़े टोंगया लोगों 
सहायता पंहुचाने की यथा संभव कोशिश की है ओर अब वे अपने अधिका 
की रक्षा के लिए बेहतर स्थिति में हैं पर यह समझ नहीं आता है कि 5 
विभाग उन्हें अपने परंपरागत कार्य से क्‍यों वंचित कर रहा है जबकि उन्हे 
वन विभाग की बहुत सेवा की और भविष्य में भी करने को पूरी तरह तैय 
हें। 


यह एक प्रमुख सवाल है जो बहुत से लोगों के सामने है। सेमीनारों ३ 
सभाओं में तो शीर्ष अधिकारी भी रवीकार करते हैं कि आस-पास के लोगों 
सहयोग के बिना वनों का संरक्षण संभव नहीं है। आस-पास के लोग सहय 
करने को तैयार हैं। उनकी खेती और उनकी आजीविका को बचाया -जाए 
वे भी वन विभाग के अनेकानेक कार्यो में सहयोग करने को तैयार हैं। पर : 
सहयोग प्राप्त करने के स्थान पर उनके विरोध की भूमिका में खडे.होकर ' 
अधिकारी बिना वजह पर्यावरण और रोजगार में अंतर्विरोध उत्पन्न कर रहें. 


जहा राष्ट्रीय पार्क बन रहे हैं वहां तो स्थिति ओर भी विंकट है। का 
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| अब तक यही कहता है कि राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों 
ग| हटाया जाएगा। जगह-जगह पर इस कानून का विरोध होने पर जब विश्व 
कं पैसा का कुछ राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रों के लिए ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 
त्र्गत मिलने लगा तो इस विदेशी सहायता में कोई गतिरोध न आए इस 
रण सरकार ने मान लिया कि जिन राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रों के लिए यह पैसा 
लिगा वहा जबरदस्ती विस्थापन नहीं होगा। इस तरह सरकार ने इन पार्क 
ञ्रों से रव- अपने विस्थापन वाले कानून को वापस ले लिया। इसका अगला 
दम यही होना चाहिए था कि बन्‍्य जीव अधिनियम में जरूरी संशोधन कर 
₹ राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में विस्थापन की मजबूरी को समाप्त कर दिया जाए। 
₹ ऐसा नहीं हुआ ओर विस्थापन का खतरा अभी तक अधिकतर राष्ट्रीय 
गे के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बना हुआ है। 


. इस संदर्भ में देहरादून की एक स्वयं सेवी संस्था रूलक (रूरल 
टिगेशन एंड इंटाइटेलमेंट केंद्र) ने सार्थक पहल की है कि जिन घुमंतू 
ग-गूजर लोगों को राजाजी नेशनल पार्क बनने से विस्थापन का खतरा 
पन्‍्न हो गया था उन्हें पहले विस्थापन का विरोध करने के लिए संगठित 
न्‍या। फिर उनमें शिक्षा और जागूति का कार्य किया और अंत में उन्हीं को 

 सरक्षण का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वन-संपदा को बचाने के नए कार्य 

| जिम्मेदारी भी वे संभाल सकें। 


का. : यदि इस दिशा में प्रयास हों तो रोजगार और वन संरक्षण में कोई 
रं ध उत्पन्न नहीं होगा। स्थानीय लोगों के लिए वन संरक्षण के बजट का 
क्र हिस्सा रखा जाना चाहिए जिससे उनमें यह शिक्षण कार्य हो सके कि 
से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें साथ ही अपने लिए ओर आने 
ली पीढ़ियों के लिए वनों का संरक्षण भी करना है। तस्करों और शिकारियों 
| खदेड़ना भी है। इसके लिए वन संरक्षण के बजट में उनमें से कुछ लोगों 
| पूर्णकालीन और कुछ लोगों को अंशकालीन रोजगार भी मिलने चाहिए। 
ले मिलाकर वन संरक्षण और वनों की आग को नियंत्रित करने में रथानीय 
योग से कार्य करना सस्ता भी पडेगा और असरदार भी सिद्ध होगा। वन्य 
बों, विविध प्रकार की जडी-बूटियों आदि के बारे में जानकारी की आज 
रकार को भी बहुत जरूरत है। ऐसी जितनी जानकारी थोडे से प्रशिक्षण के 
दि वनवारी जुटा सकते हैं उतनी और कोई नहीं जुटा सकता है। वे वन 
रक्षण के सबसे बड़ें सहयोगी हो सकते हैं पर वर्तमान नीतियां उन्हें 
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पर 


बाधा मान रही हैं। आज अनुचित नीतियों से जहां लाखों लोगों की आजीवि। 
खतरे में है, वहां कल उचित नीतियां अपनाकर लाखों रोजगारों का सृत् 
किया जा सकता है। 


रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के संबंधों का सवाल हाल ही में प्रदू' 
के संदर्भ में भी बहुत चर्चित रहा है। यह कहा जा रहा है कि दिल्‍ली जेसी घ 
आबादी के क्षेत्र से अनेक जोखिम ओर प्रदूषण वाले उद्योगों को हटाना र्चा 
इसी आधार पर अनेक उद्योगों को हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए 
इससे हजारों मजदूर वेरोजगार होकर वहुत कठिन स्थिति में पंहुच गए 
उनसे पर्याप्त मुआवजे ओर तरह-तरह की सुरक्षा के वायदे किए गए थे जि 
से अधिकतर को निभाया नहीं जा रहा है। रोजगार ओर आवास छिनने 
खतरा दिल्‍ली ओर अन्य नगरों के मजदूरों क॑ आगे मंडरा रहा है। अस्थाई < 
ठेके मजदूरों के लिए तो यह खतरा ओर भी अधिक है। 

निश्चय ही प्रदूषण एक वहुत गंभीर समरया ह आर ओद्योगिक दुर्घटन 
से सुरक्षा करना भी अति आवश्यक ह। पर दुख इस वात का ह कि प्रदू 
और आद्योगिक दुर्घटनाओं की चिंता करते समय उन मजदूरों को ही + 
दिया जाता है, जो प्रदूषण ओर दुर्घटनाओं के कहर को सवसे पहले ३ 
शरीर के ऊपर झेलते हैं। यदि हम प्रदूषण से दिल्‍ली के नागरिकों के ३ 
के बारे में चिन्तित हैं तो सबसे पहली चिता तो उन मजदूरों क॑ वारे में 
चाहिए जो कारखानों में काम करते हुए सवसे नजदीकी तोर पर इस प्रद 
को भुगतते हैं। इन मजदूरों की प्रदूषण और जोखिम में सुरक्षा के कितने 
कानून हैं जो कार्यान्वित नहीं हो रहें हैं। यदि उन्हें ठीक से कार्यान्वित * 
जाए तो सबसे पहले करोड़ों रूपये का मुआवजा इन मजदूरों को 
बीमारियों और दुर्घटनाओं के एवज में मिलेगा जो उन्होंने इन कारखान 
कार्य करते हुए झेली हैं। 


प्रदूषण और दुर्घटनाओं के प्रकोप को कम करने के लिए यदि 
कारखानों और उद्योगों को दिल्ली जेसी घनी आबादी के क्षेत्र से ह 
जरूरी है तो यह कार्य मजदूरों की भागेदारी से और उनके अधिकारो 
वास्तव में रक्षा करते हुए होना चाहिए। कितना प्रतिशत प्रदूषण कारखान 
हो रहा है और कितना वाहनों से? उसे कम करने का कितना बोझ कारः 
पर पड़ना चाहिए आर कितना वाहनों पर, कान से उद्योगों में प्रदूषण 
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प्र का खतरा अधिक है? कोन से उद्योग हैं जिन्हें कुछ जरूरी वदलाव 
कर वर्तमान स्थान पर बने रहने की आज्ञा बिना किसी जोखिम के दी जा 
_ सकती है? यदि कोई खतरनाक उद्योग नए स्थान पर भेजा जाएगा तो क्‍या 
| गांरटी है कि नए रथान के लोगों के लिए भी वह बहुत जोखिम भरा नहीं सिद्ध 
होगा? क्‍या नए स्थान के लोगों को उसके जोखिम के बारे में पर्याप्त 
_ जानकारी दी जाएगी? क्‍या इस जोखिम से बचने की कोई वैकल्पिक तकनीक 
_ उपलब्ध है? क्या नए स्थान पर पहले से काम कर रहे मजदूरों को आने दिया 
_ जाएगा या उसी राज्य के मजदूरों को रोजगार देने के लिए दबाव डाला 
| जाएगा ? क्‍या नए स्थान पर जाने से इंकार करने पर कारखाना बंद हो 
_ जाएगा ? इस स्थिति में इस जमीन ओर मशीनरी की विक्री से प्राप्त धन से 
रे क्या मजदूरों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा? यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 
| मजदूरों ओर अन्य प्रभावित लोगों के जीवन और आजीविका के लिए जरूरी 
_ हैं। इनकी जांच-पडताल मजदूरों आर अन्य प्रभावित लोगों की भागेदारी से 
अच्छी तरह होना चाहिए ताकि प्रदूषण आर ओद्योगिक दुर्घटनाओं को मजदूरों 
के जीवन से खिलवाड़ किए विना कम किया जा सके। दिल्‍ली ओर अन्य 
_ शहरों में सावधानी पूर्वक ऐसा अध्ययन कार्य नहीं किया गया है। इसके रथान 
द पर अधपकी जानकारी प्राप्त कर जल्दवाजी और हडवडी में कारखानों को 
बंद किया गया है जिससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार में अनावश्यक 
विरोध उत्पन्न हुआ है। इस समय भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि हम वन 
हे , प्रदूषणनियंत्रण नीति आदि में आवश्यक सुधार करें तो पर्यावरण 
संरक्षण ओर रोजगार के टकराव को रोका जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण 
के कार्य में ही गरीब वर्ग के लिए लाखों रोजगारों का सृजन कर उन्हें 
पर्यावरण संरक्षण का उत्साही भागीदार बनाया जा सकता है। 

। ७ ७ ७ 
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भाग 9 


समाज का संकट 
4. परिवार बचे तो बचेगी दुनिया 


मानव समाज की सबसे बुनियादी इकाई परिवार है और यह सबर 
बुनियादी इकाई ही आज संकट में है। इस संकट का कुछ आभास नीचे दिए 
गये तथ्यों से हो सकता है। 

4987-94 की अवधि में अमीर देशों में कुल विवाहों में तलाक क 
प्रतिशत बहुत अधिक पाया गया - उत्तरी अमेरिका के देशों में 48 प्रतिशत 
नार्डिक देशों में 50 प्रतिशत व सभी ओद्योगिक देशों में 34 प्रतिशत 
फिनलेंड में यह प्रतिशत 58 तक पहुंच गया। 


985-92 की अवधि में उन देशों में वैवाहिक संबंधों से बाहर बच्च 
के जन्म की प्रवृति भी बहुत बढ़ी हुई पाई गई - उत्तरी अमेरिका के देशों र 
27 प्रतिशत, नार्डिक देशों में 46 प्रतिशत व सभी औद्योगिक देशों में 4" 
प्रतिशत। रवीडन में यह प्रतिशत 52 तक पहुंचा। 


अनेक अमीर देशों में अकेले रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तेजी 5 
बढी। ब्रिटेन में 497-4988 की अवधि में उनका प्रतिशत ॥7 से बढ़क 
26 तक पहुंच गया। जिन परिवारों में माता-पिता के स्थान पर केवल मां क 
बच्चों की देख-रेख करनी होती है, रूस में उनका प्रतिशत 35 तक पहु 
गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष तीस लाख बच्चे उपेक्षा व बु 
व्यवहार का शिकार होते है। 


सर्वेक्षणों से पता चला हैं कि विश्व के लगभग 25 प्रतिशत परिवारों 
महिलाओं को मारा-पीटा जाता है। जहां ये सर्वेक्षण लोगों की अधिक भागेदाः 
से किए गये, वहां यह प्रतिशत 50 तक या इससे भी अधिक पहुंच गया। 


भारत जसे विकासशील देश में परिवारों में टूटन और हिंसा तेजी से ब 
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हे 


। 


है. ५ 
॥ 


: रहे हैं। पहले से चले आ रहे महिलाओं से भेदभाव पर जब उपभोक्‍तावाद का 
+ दानव सवार हुआ तो दहेज हत्याओं के समाचार मिलने लगे। एक वर्ष में 
+ लगभग 5000 दहेज हत्यायें भारत में ही हो रही हैं। पाकिस्तान में महिलाओं 
के विरूद्ध हिंसा पराकाष्ठा पर पहुंच रही हे। 


वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के साथ अनेक देशों में उनकी देखभाल को 


| एक बढ़ती हुई समस्या समझा जा रहा हैं। अमीर देशों में बहुत खर्च कर 
* उनके लिए विशेष नर्सिंग होमों की व्यवस्था की गई है जहां वे परिवार से 


अलग अपने अन्तिम दिन गुजार सकें, किन्तु टाईम पत्रिका ने हाल ही में एक 


विस्तृत जांच कर बताया कि करोड़ो डालर खर्च करने के बाद भी नर्सिंग 
_ होमों में इन बृद्ध लोगों की भयानक उपेक्षा हो रही है ओर उन्हें बहुत कष्ट 
- उठाने पड रहे हैं। 


कई देशों में लाइलाज बीमारी से पीडित लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था 


_ की मांग हो रही है जिसमें वह डाक्टर से अपनी जीवन लीला समाप्त करने 
_ के लिए दवा या इंजेक्शन प्राप्त कर सकें। हालैंड में इस प्रथा को कानूनी 
: स्वीकृति दी गई है। रीडर्स डाईजेस्ट (दिसंबर 997) में ब्राईन ईडस के 
. लेख के अनुसार हालेंड में वर्ष 4995 में 3600 लोगों को इस तरह की 
. मृत्यु दी गई , पर साथ ही ऐसे 900 अन्य मरीजों को उनकी अनुमति के 
बिना ही डाक्टरों ने जीवन तुरंत समाप्त करने वाली दवा दे दी। एक वृद्ध 
महिला ने अपना जीवन इस तरह समाप्त करने का निर्णय ले लिया तो 
दूर-दूर से उसके रिश्तेदार उसके आस-पास एकत्र हो गये। किन्तु फिर उस 


वृद्ध महिला में कुछ ओर जीने की इच्छा जागृत हो गई। इससे प्रसन्न होने 


के स्थान पर क॒छ परिवार के सदस्यों ने शिकायत की,“विना बजह हमें इतनी 
दूर से क्‍यों बुलाया?” एक तरह से उन्होंने कहा कि अब हम आ गये हैं तो 
. तुम्हारा मर जाना ही उचित हैे। 


न्यू रिपव्लिक पत्रिका में प्रकाशित माईकेल बेटजोल्ड के लेख के 


. अनुसार हालैंड के इस अनुभव से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के एक 


डाक्टर जैक कैवरकियन ने पहली 'आत्म हत्या मशीन' बनाई है जिसने अब 
तक 45 मौतों को निबटाया है। इनमें से अनेक को लाइलाज बीमारी नहीं थी। 
मीडिया में इस डाक्टर को निन्‍्दा के स्थान पर काफी प्रशंसा भी मिल चुकी 


ह। 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मानवीय संबंधों की जो सबसे बुनिया् 
इकाई है, उसमें निरंतर गिरावट आ रही है और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। 
जिम्मेदारियां प्रेमपूर्वक निभाई जाती थी उन्हें मुसीबत समझा जा रहा है। ऊ 
हमारे सबसे गहरे और नजदीकी संबंध हैं, यदि हम उन्हें न बचा सके 7 
विश्व स्तर पर शान्ति क्या खाक स्थापित कर सकेंगे? यदि हम परिवार क 
न बचा सके तो शायद कुछ न बचा सकेंगे। परिवार ही तो वह आधारभू 
जगह हैं जहां अच्छी नागरिकता के, निजी रवार्थ से ऊपर उठकर जीने 5 
सबसे पहले ओर सबसे मूल्यवान सबक हमें मिलते हैं। 


परिवार की बिगडती हालत के लिए क्‍या हम और आप ही पूरी तर 
जिम्मेदार हैं? नहीं, सच्चाई तो यह हैं कि उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा , असंतो 
के जिस रास्ते पर दुनिया चल रही हे, जिस पर पूरी अर्थनीति और राजनी' 
को आधारित किया जा रहा है, वह ऐसी विषम स्थितियां पैदा कर रहा है ज 
परिवार व परिवार के मूल्यों को तरह-तरह के आघात पंहुचाती है। उदाहर 
के लिए यूरोप व अमेरिका में पारिवारिक मूल्यों का नेतिक-सामाजिक आधा 
विशेषकर वहां के अपेक्षाकृत छोटे किसान-परिवारों को माना जाता था प 
पिछले कुछ दशकों में बड़ी कंपनियों के हाथों में कृषि व खाद्य व्यवस्था क 
सौंप कर इन छोटे किसान परिवारों की संख्या तेजी से कम की गई है 
मीडिया, विशेषकर टी.वी. द्वारा फेलाई अश्लीलता ने भी विश्व भर : 
पारिवारिक मूल्यों को बहुत क्षति पहुंचाई है। ऐसी प्रवृत्तियों के विरूद्ध एक लंब 
लडाई तो चलनी ही चाहिए पर फिलहाल हम एक इंसान के रूप में अप 
स्तर पर परिवार की स्थिति की बेहतरी के लिए क्‍या का सकते हैं, उस प 
भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। 


परिवार का मुख्य आधार है स्थाई तौर पर सुख-दु व की हिस्सेदार 
सुख के क्षणों को परिवार के साथ बांटने का अपना ही मजा है, पर उसः 
भी जरूरी है दु:ख में इच्छापूर्वक एक-दूसरे का साथ देना। इस बारे में ध्या 
से सोचने की जरूरत है कि परिवार के विभिन्‍न संबंधों का आधार कहां तः 
इस हिस्सेदारी की भावना है व कहां तक उस पर रखवार्थ हावी हो गए है 
पति-पत्नी के संदर्भ में यह सवाल उठ सकता है कि कहां तक योन आकर्ष 
हावी है व कहां तक वास्तविक सहजीवन की भावना है। यौन संबंध निश्चय + 
पति-पत्नी के संबंध को आनंददायक बनाने में सहायक हो सकते हैं, पर ड' 
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संबंध का मूल आधार तो सुख-दुख की स्थाई व ऐच्छिक हिस्सेदारी में ही हो 
सकता है। इसी तरह अपने बच्चों से संबंध के बारे में हमें पूछना है कि कहां 
लक हम पूरी तरह उनकी भलाई से प्रेरित हैं, ओर कहां तक हम उन्हें धन 
ब यश प्राप्त कर अपने अहं को तुष्ट करने वाले एजेंट के रूप में देखते हें। 
हम उन्हें इतना प्रतियोगी क्या उनकी अपनी भलाई के लिए बनाना चाहते हैं 
या इसके पीछे हमारी अपनी महत्वकांक्षएं छिपी रहती हैं। 


स्वार्थ की इन भावनाओं पर समाज में प्रचलित उपभोक्‍तावाद का असर 
पड़ता है तो बेहद अंतरंग परिवारिक संबंधों का भी आश्चर्यजनक हद तक 
व्यापारीकरण हो जाता है, यहां तक कि बच्चों ओर किशोरों तक का स्वभाव 
भी इतना स्वार्थी हो जाता है जो उनके माता पिता को बहुत कष्ट पहुचाता 
है। विवाह को धन-अर्जन से जोड़ा जाने लगता हे -चाहे वह दहेज के रूप में 
हो, अन्य उपहारों के रूप में या किसी धनी परिवार से संबंध गांठने के रूप 
में हो। जिस संबंध का आधार इतना संकीर्ण हे, उसमें संवेदनशीलता कहां से 
आएगी ? यही कारण है कि इस धन लिप्सा का कोई अंत नहीं होता तथा 
दहेज प्राप्त करने के बाद भी ओर धन के लिए हिंसा की जाती है। 


पारिवारिक संबंधों के व्यापारीकरण का एक अन्य रूप यह है कि एक 
दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत की उपेक्षा कर इस रिक्‍तता की पूर्ति मंहगे 
उपहारों से करने का प्रयास किया जाए। अमीर देशों में यह प्रवृत्ति काफी बढ़ 
गई है ओर इसकी पराकाष्ठा क्रिसमिस त्योहार के समय विशेषकर देखी 
जाती है। हमारे अपने देश में भी समय बेसमय मंहगे उपहारों का चलन बढ़ता 
जा रहा है। विशेषकर बच्चों को मंहगे उपहारों की लत डालकर हम उनका 
नुकसान ही करते हैं और उनमें हानिकारक प्रवृत्तियों को स्वयं बढ़ावा देते हैं। 
महिलाओं को गहनों से खुश करने की हमारे समाज की पुरानी प्रवृत्ति भी 
कोई कम हानिकारक नहीं है। जहां बच्चों और पति-पत्नी के संबंध में भी 
व्यापार का प्रवेश हो गया हो, वहां यह उम्मीद करना बेकार है कि वृद्ध 
माता-पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाएगी। बच्चों और पत्नी से तो फिर 
भी कुछ मिलने का मोह है, आज नहीं तो कल, पर बीमार-लाचार बुजुर्गों से 
आशीर्वाद के अलावा भला और क्‍या मिल सकता है ओर इस आशीर्वाद की 
बाजार में कोई कीमत नहीं है। यही कारण है कि वृद्ध लोगों की उपेक्षा की 
दर्दनाक कहानियां दिनोंदिन दिल्‍ली से लेकर न्यूयार्क तक निरंतर बढ़ती जा 
रही हैं। 


इन सारी समस्याओं पर गहराई से सोच-विचार कर हमें यह गह 
अहसास करना होगा कि किस हद तक हमने स्वयं ही अपने जीवन 
संवेदनविहीनता व अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। जो आज जवान है, उर 
कल वृद्ध बनना है। जो आज बहू है, उसने कल सास बनना है। अत: जीः 
के इस निरंतर चलने वाले चक्र को हम क्‍यों न एक-दूसरे के नजरिए 
देखना सीखें और एक दूसरे के दुख-दर्द को कम करने में ही अपने जीः 
की सार्थकता को खोजें। 


मुख्य बात यह है कि आधिपत्य व स्वार्थ पर आधारित संबंधों से 
छुटकारा पाएं व एक दूसरे के दुःख-दर्द को समझने-पहचानने व र 
यथासंभव कम. करने को हम अपने संबंधों का आधार बनाए। यदि हम 
दिशा में आगे बढ़ने लगे तो संयुक्त परिवार आज भी सफल हो सकता है 
जीवन को बहुत हरा-भरा व खुशहाल बना सकता है। संयुक्त परिवार की टू. 
आधिपत्य व स्वार्थ के संबंधों के कारण उत्पन्न टकराव से हुई थी। ६ 
टकराव से परेशान होकर बहुत से लोगों ने इसे छोड़ना आरंभ किया 
पति-पत्नी व बच्चों का छोटा परिवार बना, पर आघधिपत्य व स्वार्थ जहां : 
रहे वहां उन्होंने इस छोटे परिवार को भी तबाह किया। इस कारण तलाक 
अकेलेपन में तेजी से वृद्धि हुई जिसकी विशेष पीडा बेकसूर बच्चों को भुगत् 
पड़ी। 


कोई अनुमान लगाकर देखे कि इस परिवारिक संकट के कारण कर 
लोगों को कितना गहरा दुख-दर्द सहना पड़ा है। इतना ही नहीं, परिवार 
टूटने से वह व्यवस्था भी बिगड़ गई जिससे विश्व के अच्छे नागरिक तैयार 
सकते थे - ऐसे लोग जिन्होंने परिवार में ही अपने हितों की दूसरों के | 
से सामंजस्य बिठाने की, निस्वार्थ सेवा की, अनुशासन की, दूसरों के अनु 
से सीखने की पहली शिक्षा प्राप्त की हो। अत: विश्व की अनेक अन्य व्या 
समस्याओं के बीज भी इस पारिवारिक टूटन में ढूंढे जा सकते हैं। विश्व 
बहुत बड़े अपराध, तबाही व हिंसा करने वाले अनेक लोगों की मनोवैज्ञा 
जांच से पता चला कि उनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों की जड उनके टूटे 
परिवारों में है। अत: विश्व में दुःख-दर्द को कम करने के लिए परिवार 
नींव को पक्का करना, परिवारिक संबंधों को बेहतर बनाना बहुत आवश्यक 
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2. स्कूली शिक्षा : आमूल बदलाव जरूरी 


भावी पीढ़ी के निमार्ण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण 
माना गया है। इन दो में से भी यदि एक को चुनना हो तो वह रथान शिक्षा 
को मिलेगा क्‍योंकि अच्छी शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को भी आसानी से 
सुधारा जा सकता है। कॉलेज शिक्षा से भी स्कूली शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है 
क्‍योंकि एक बार गलत बुनियाद पड़ने पर उच्च शिक्षा के स्तर पर भी उसके 
दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा | इन दिनों छ: से चौदह वर्ष का आयु के 
बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करने के कानून की चर्चा है। सवाल यह है कि 
इस आयु के बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। 


छ: वर्ष की आयु में ही बच्चे का स्कूल में प्रवेश उचित है। इससे पहले 
की उम्र घर में ही खेलने-कूदने और अच्छे संस्कार प्राप्त करने की होती है। 
छह से चोदह वर्ष की शिक्षा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। छ: से 
ग्यारह वर्ष की शिक्षा और ग्यारह से चोदह वर्ष की शिक्षा। इसके बाद दो वर्ष 
उच्च स्कूली शिक्षा के लिए होंगे जो सबके लिए अनिवार्य नहीं है। छह से 
ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्त रखना जरूरी है। एक 
कापी और पेंसिल से ही उनका काम चल सकता है। हां, पुस्तकालय की ओर 
से उन्हें ढेर सारी अच्छी पुस्तकें जरूर उपलब्ध करवाई जाएं, जिन्हें वे अपनी 
रूचि के अनुसार छांटकर और अदल-बदल कर पढ़ा करें। बढ़िया और साफ 
ब्लैक बोर्ड की उपलब्धि भी जरूरी है। आज एक-एक कक्षा में 50-60 बच्चे 
होते हैं और अध्यापक हर बच्चे को पहचानता तक नहीं हे, इसलिए जरूरी 
है कि एक कक्षा में 20 या 30 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। 


इस आयु वर्ग में 2 से 4 के पहाड़े स्मरण करने के अतिरिक्त बच्चों 
को और कुछ भी रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। आरंभिक गणित और पढ़ने 
लिखने के ज्ञान के साथ इस आयु वर्ग में शिक्षा की मुख्य भूमिका बच्चों की 
जिज्ञासा और तर्क शक्ति विकसित करने की है।.मिट्टी, पानी, आकाश, 
पेड़-पौधे , पशु-पक्षी आदि को ध्यान से देखने, जानने और समझने, यथा 
संभव उन पर प्रयोग करने और फिर इन प्रयोगों से कुछ सीखने की प्रवृत्ति 
को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इनसे संबंधित गीत, कविता, कहानी, 
चित्रकला एवम्‌ खिलोने या माडल बनाने की कला, ये सब भी चलते रहने 
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चाहिए। विशेष ध्यान इस बात का रहे कि यह सब करते हुए कोई स्पर्धा की 
भावना बच्चों में नहीं आनी चाहिए अपितु मिल-जुल कर आपसी सहयोग से 
कार्य करने पर ही सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। बच्चे अपने विद्यालय में एक 
वाटिका लगाएं तो इस कार्य में शिक्षा के इन सब पहलुओं को विकसित करने 
का और अवसर मिलेगा। अत: सभी विद्यालयों में खेल कूद, वाटिका ओर 
प्रकृति के साथ प्रयोगों के लिए खुली जगहों का होना अति आवश्यक है। 


इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होगी। ह 
प्रत्येक छात्र के लिए उसके अध्यापक एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अवश्य तेयाच 
करेंगे जिसमें इन बातों की जानकारी दी जाए कि छात्र ने किस विषय मे 
विशेष रूचि ली, किस विषय पर मोलिक विचार प्रकट करे ओर कुछ विशेष् 
कर दिखाया। छात्र ने जो विशेष उपलब्धि की हो उसका विवरण विस्तार स 
देना चाहिए। छात्र से क्या गलती हुई , भूल सुधार का क्या प्रयास किया गय 
और इसका वांछित परिणाम मिला कि नहीं, इसका विवरण भी प्रगति रिपोर्ट 
में मिलना चाहिए। 


उचित आहार व स्वास्थ्य के नियमों की सरल और रोचक चर्चा इर्स 
आयु वर्ग से आरंभ होनी चाहिए । इस चर्चा के अनुकूल आदतों को अपनान 
के लिए बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नतिक जीवन क 
महत्व को, सत्य और ईमानदारी की गरिमा को अनेक सुरूचिपूर्ण ओर 
मनोरंजक कहानियों तथा प्रेरणादायक व्यक्तियों के जीवन के सच्चे उदाहरण 
से बताना चाहिए। यह सावधानी बरतनी होगी कि किसी तरह के चमत्कार 
ओर अंधविश्वासों का महिमा गान न किया जाए। महान व्यक्तियों का चुनाः 
करते समय देश, धर्म , जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किय 
जाए। आपसी भाई चारे को रथापित करने और हर तरह के भेदभाव को बच्च 
के दिल से दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। मेहनत की महिमा रथापिः 
करने, अपने कार्य स्वयं करने तथा यथासंभव जरूरतमंद लोगों के कार्य २ 
सहायक होने पर भी महत्व दिया जाना चाहिए। 


किसी विशेष अवसर या पर्व पर इस बात की खुली चर्चा की जा सकर्त 
है कि इसके साथ कौन सी मूल भावना जुडी है, आज इसे किस रूप 3 
मनाया जाता है ओर बच्चे किस रूप में मनाना चाहेंगे। चूंकि ॥ से 44 वा 
के आयु वर्ग में औपचारिक पाठ्यक्रम भी बच्चों के सामने आ जायेगा अतः: ' 


50 


और १0 वर्ष की आयु में इस आगे आने वाले पाठय क्रम से बच्चो का हल्का 
सा परिचय कहानियों ओर नाटकों के माध्यम से करवा देना उचित रहेगा। 


इस शिक्षा पद्धति के जो गुण हैं वे ] से 44 के आयु वर्ग में भी 
मान रहने चाहिए पर उनके साथ एक औपचारिक पाठय क्रम और परीक्षा 
को जोड़ना होगा। मूल पाठय क्रम ॥4 से १3 वर्ष के लिए होगा। 
वर्ष में उसे दोहराया जाएगा तथा भविष्य को ध्यान में रखते हुए 
व्यवसायों पर व उच्च शिक्षा के अवसरों के विषय में कछ आरंभिक 
दी जाएगी। 


पाठ्यक्रम में लगभग सभी जरूरी विषय रखे जायेंगे किन्तु इन्हें पढाया 
है सर ढंग से जायेगा जिससे जरूरी और आसानी से समझ में आने वाली सब 
यादी जानकारियां तो मिल जाएं ओर फालतू का भटकाव कतई न हो । 
की जरूरत कम से कम हो। यह पाठयक्रम उन्हीं जीवन मूल्यों के 
होगा जिसकी नींव इससे पहले के आयु वर्ग में डाली जा चुकी हे। 


ऊ इसके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। 
हे देखा गया ह कि कुछ विद्वान अन्य दृष्टियों से तो बहुत अच्छी पाठय 
पुस्तक तेयार कर लेते हें पर बच्चों की ग्रहण शक्ति का ध्यान उन्हें नहीं 
है। इसी कारण अनेक बच्चों को घटिया स्तर की कुंजियों की ओर 


पड़ता है। 


चूंकि इनमें से अनेक बच्चे इन विषयों को औपचारिक रूप से फिर कभी 
शायद न पढ़ें अत: इन विषयों की बुनियादी बातों में से कुछ छूटना नहीं 
चाहिए पर साथ ही वह इतना सरल होना चाहिए ओर उसका विस्तार इतना 
कम होना चाहिए कि ग्यारह से चोदह वर्ष की आयु के बच्चे उसमें रूचि लेते 
हुए उसे ग्रहण कर सकें। किसी विषय की गहरी समझ प्राप्त करने के बाद 
ही उसे संक्षिप्त सरल और रूचिकर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह 
अपने आप में एक कला है। इस तरह की पाठ्य पुस्कों का अभी बहुत अभाव 
 है। इस अभाव को दूर करना होगा और इस आयु वर्ग के लिए सभी विषयों 
पर अनुकूल पुस्तकों को तैयार करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देनी 


ह . ग्यारह से चोदह वप॑ की आयु के लिए परीक्षा की कोई व्यवस्था तो 
ज्ञानी पडेगी पर साथ ही अध्यापक्रों-क्नस--प्रत्येक छात्र की विस्तृत प्रगति 
| ५४ 9८ नई 
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रिपोर्ट तैयार करने की जो बात पहले कही गई है उसे जारी रखना होगा 
वर्तमान परीक्षा पद्धति से छात्रों में जो तनाव, भय, एक दूसरे से होड़ की 
प्रवृत्ति और भाग्यवाद पनप रहें हैं, उससे मासूम बच्चों को बचाना है। किर्स 
भी छात्र के कार्य का मूल्यांकन चंद घंटों में न किया जाए अपित आरम्भ र 
जो छात्र विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार हो रही है उसे भी मूल्यांकन में पर्याप्त 
स्थान दिया जाए। परीक्षा पद्धति इतनी लचीली होनी चाहिए कि यदि वार्षिक 
परीक्षा के समय कोई छात्र बीमार पड़ जाए और उसकी पहले की प्रगति 
रिपोर्ट अच्छी हो तो केवल इस आधार पर उसे पास किया जा सके। 


चौदह वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा के बाद जो छात्र चाहें वे कालेज के 
तैयारी के लिए विशेष विषयों का चुनाव कर दो वर्ष और स्कूल में बिता सकत 
हैं। अब उन्हें अपने चुने हुए विषयों को अधिक विस्तार से पढ़ने का मोक 
मिलेगा। किन्तु चोदह वर्ष तक की आयु का पाठ्यक्रम अपने आप में इतना पूष् 
होना चाहिए कि जो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकेंगे वे भी सभी महत्वपूर्ण विषय 
की बुनियादी, संतुलित और सारगर्भित जानकारी प्राप्त कर लें। 


इस पूरी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी का विषः 
पढाया जरूर जाए पर विद्यार्थी के पास होने के लिए अंग्रेजी में पास होने क 
एक अनिवार्य शर्त न बनाया जाए। 


यह सच है कि इस पूरी शिक्षा पद्धति की सफलता के लिए अच् 
अध्यापक अति आवश्यक हैं। कुछ लोग यह कहेंगे कि इस शिक्षा पद्धति व 
अनुकूल भावना के अध्यापकों की आज काफी कमी है पर दूसरी ओर यह २ 
सच है कि इस तरह की शिक्षा पद्धति के लिए अनुकूल अध्यापकों को हर गा 
व बस्ती में तैयार किया जा सकता है। यह सुझाई गई शिक्षा पद्धति एक बेह 
सरती शिक्षा पद्धति है जिसमें यदि कुछ अधिक खर्च होना है तो बस मेहन 


ओर लगन। 
0 ७ ७ 


3. क्‍यों जरूरी है महिला आंदोलन ? 


मानव समाज की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक गलतियों में से ए 
मुख्य गलती यह रही है कि महिलाओं व लड़कियों से समानता व न्याय 
व्यवहार नहीं हुआ है। आधी दुनिया तो महिलाओं से ही बनी हैं। अत: य॑ 
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ओं को न्याय नहीं मिलता है तो आधी दुनिया अन्याय से पीडित है। 
ही नहीं, मां, बेटी, बहन, पत्नी व अन्य नजदीकी स्तरों पर पुरूषों के 
ओं से संबंध हैं अत: यदि महिलाओं का कोई गहरा दुख है तो पुरूषों 
ः पर भी असर पड़ता ही है। सच बात तो यह है कि पुरूषों की अपनी भलाई 
_ के लिए भी महिलाओं की भलाई जरूरी है। 


हो सकता है कि समाज में महिलाओं को न्याय न मिलने की रिथति का 
उठाकर कोई पुरूष किसी महिला के साथ अन्याय करे, पर यदि कल 
अन्य व्यक्ति इसी स्थिति का लाभ उठाकर उसी पुरूष की बहन या बेटी 
पं अन्याय करे तो उस पुरूष को दुख होगा कि नहीं? दहेज प्रथा को 
्हिलाओं से एक अन्याय माना जाता है, यह सही है, पर इसका फल बूढ़े 
व जवान भाई को भी उठाना पड़ता है कि नहीं? यदि किसी समाज में 
महिलाओं के प्रति अन्याय बढेंगे तो उस समाज के पुरूष भी बेहद तनावग्रस्त 
होंगे कि नहीं? 

वास्तव में मानव समाज पुरूष ओर नारी के इतने नजदीकी और 
बहुपक्षीय संबंधों पर आधारित है कि उनमें प्रेम, समता और न्याय के आपसी 
संबंधों से ही समाज तरक्की कर सकता है। अनेक पुरूषों ने यह भी बहुत बड़ा 
भ्रम पाल रखा हैं कि वे अपनी पत्नी को जितना अपने दबाव व नियंत्रण में 
रख सकेगे उतना ही सुख व आराम उन्हें मिलेगा। वे यह भूल जाते हैं कि 
जबरदस्ती पर आधारित किसी संबंध से वह सुख नहीं मिल सकता है जो 
गहरे प्रेम, दिल से महसूस किए गए सम्मान व हर सुख दुख की हिस्सेदारी 
से मिल सकता है। आदेश व रोब दाब से सुख प्राप्त करने वाले पुरूष उस 
कोमल प्रेम और गहरे सुख से तो वंचित ही रह जाते हैं जो गहरी संवेदनाओं 
के उमडने से मिलते हैं। अपनी जीवन संगिनी को हैरान व परेशान कर रवय॑ 
_ सुख व आराम हथियाने वाले पुरूष यह भूल जाते हैं कि कल उनकी बेटी या 
_ बहन को भी यह अन्याय सहना पड़े तो उन्हें कितना दुख होगा। अत: साफ 
दिल से सोचने पर पुरूष इस बात को अवश्य मानेंगे कि महिलाओं से हो रहे 
अन्याय को हटाना न केवल महिलाओं की भलाई व सुख के लिए जरूरी है 
; अपितु उनकी अपनी भलाई और सुख के लिए भी यह उतना ही जरूरी है। 


। यदि इस प्रतिभा और क्षमता का उचित उपयोग होता तो मानव समाज 
कितनी प्रगति और कर सकता था। जब मानव इतिहास के प्रख्यात ओर 
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प्रेरणादायक व्यक्तियों की बात करते हैं तो महापुरूषों के ही इतने अधिक नाम 
क्यों आते हैं, नारियों के नाम इतने कम क्‍यों आते हैं। इसका मुख्य कारण यही 
है कि महिलाओं को दबाकर रखा गया, उन्हे समान अवसर नहीं दिए गए 
जिसके कारण बहुत सी प्रगति से, बहुत से प्रेरणादायक व्यक्तियों से मानव 
समाज वंचित रह गया। 


अत: इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है कि पूरे समाज की भलाई और 
प्रगति के लिए महिलाओं को न्याय और समता मिलना बहुत जरूरी है। सवाल 
तो केवल यह है कि इस प्रयास में, इस आंदोलन में किन बातों पर जोर दिया 
जाए ओर किन बातों के प्रति सावधान रहा जाए। 


हमारे समाज में अनेक तरह की विषमता और अन्याय हैं जिसका सबसे 
महत्वपूर्ण पक्ष हैं गरीबी, मेहनतकश लोगों का शोषण ओर अमीर गरीब लोगों 
में बहुत अधिक विषमता। यह विषमता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जहां चन्द 
अमीर देश अधिकतर गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं। इस मुख्य शोषण ओर 
विपमता के विरूद्ध प्रयास समांज की सबसे वडी जरूरत हैं। पर साथ ही अन्य 
प्रयास भी चाहिए जसे कि महिलाओं के अधिकार प्राप्त करने के प्रयास। पर 
कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि गरीवी ओर शोषण के विरूद्ध संघर्ष 
पर ध्यान ही न दिया जाए ओर इस मुख्य सवाल से ध्यान हटाने के संकीर्ण 
दृष्टिकोण से ही महिलाओं के हक क॑ सवाल को उछाला जाए। ऐसे लोग गरीब 
महिलाओं का हित नहीं कर पायेंगे। मान लीजिए कि एक मजदूर बेरोजगारी 
और शोषण के विरूद्ध संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष पर उसकी आजीविका 
ओर उसके परिवार का निर्वाह निर्भर है, बच्चों का भोजन व स्कूल की किताबें 
निर्भर हैं। जरूरी है कि उसकी पत्नी या उसके बच्चों की माँ इस संघर्ष की 
सफलता चाहती है, क्योकि उसके परिवार का भला इस संघर्ष के साथ जुड़ा 
है। इस रिथिति में यदि कोई इस महिला से यह कहे कि इस बुनियादी संघर्ष 
की बात मत करो, केवल यह सोचो कि कही तुम्हारा पति कभी-कभी डांटता 
मारता नहीं है। इसका जवाब यह मजदूर परिवार की महिला यही देगी कि 
अपने पति से तो में फिर निबट लूंगी पहले यह बताओ कि पूरे परिवार के 
निर्वाह के लिए जरूरी संघर्ष की बात भूलने को कह कर तुम मेरा, मेरे पति 
ओर मेरे बच्चों सब का नुकसान क्‍यों करना चाहते हो? 


वारतव में आजीविका के संघर्ष में लगे लोगों की बुनियादी समरयाओं से 
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अलग कर, उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जब महिलाओं के हक 

__ जैसे सवाल रखे जाते हैं तो इनसे न तो गरीब महिलाएं जुड़ सकती हैं और 

न उनका भला हो सकता है। दूसरी ओर जब महिलाओं के हक की बात को 

ुख्य संघर्ष और आंदोलन के साथ जोड़ दिया जाता है तो महिलाओं के हक 

क् सवाल को व्यापक समर्थन भी मिलता हे तथा आंदोलन को पूर्णता भी 
पिलतली हे। 


कुछ लोग यह कहते हैं कि शिक्षा ओर रोजगार के अवसर बढ़ने पर जब 
महिलाएं घर से अधिक बाहर जाने लगेंगी तो इससे परिवार पर ओर 
व् बच्चों के पालन पोषण पर प्रतिकूल असर पडेगा। जहां तक बच्चे 
अपना दूध पिलाने का सवाल है तो यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हर मां 
लिए जरूरी है तथा इसकी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, पर इसके 
अन्य जितने कार्य हैं वह माता पिता को मिलकर करने चाहिए। यदि 
| के पालन-पोषण ओर घरेलू कार्यों को मिलकर किया जाए तो महिलाओं 
द्वारा अधिक बाहरी जिम्मेदारी लेने से परिवार में समस्याए नहीं आयेंगी। 


._ वेसे इतना जरूर सच हे कि कुछ पश्चिमी देशों में जहां महिलाओं को 
समानता देने की बात काफी हुई है वहां परिवारों के टूटने में वृद्धि हुई है। 
| ण के लिए नारे को प्राय: महिलाओं को समुचित अधिकार देने वाला 
शा कहा जाता है पर वहां लगभग आधे विवाहों का अंत तलाक में हो रहा 
है ओर लगभग एक तिहाई बच्चों का जन्म विवाह से बाहर हो रहा है। पर 
इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि महिलाओं के अधिकारों को आगे न बढ़ाया 
जाए। महिलाओं के अधिकारों को तो बढ़ाना बहुत जरूरी है पर कुछ 
सावधानियों की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को सब अच्छी 
| के समान अवसर मिले। हमारे समाज के पुरूषों को कई बुरी लत लगी 
हुई हैं जसे कि धूम्रपान, शराब और कुछ हद तक व्यभिचार भी। इन बुराईयों 
_ से हमारे समाज की महिलाएं काफी दूर हैं। क्या महिलाओं की क्षमता का यह 
दूषित अर्थ लगाया जाए कि इन बुराईयों में भी महिलाएं पुरूषों की वराबरी 
करें। कतई नहीं। उन्हें इन बुराईयों से स्वयं दूर रहना है और इनसे पुरूषों 
को भी दूर हटाने का प्रयास करना हैं, क्योंकि इनका बुरा असर महिलाओं 
_ और बच्चों को ही सहना पडता है। 


महिला आंदोलन बहुत जरूरी है पर किन वातों रे सावधान रहना है यह 


कै ६९ हे 


| 


जानना-पहचानना भी बहुत जरूरी हे। 
७ ७० ७ 


4 . शराब, कानून और आंदोलन 


जिन वस्तुओं के बारे में थोड़ी सी भी बहस की गुंजाइश नहीं है कि वे 
मानव समाज के लिए बहुत घातक हैं और उन पर रोक लगनी चाहिए, उनमें 
शराब का नाम भी शामिल है। पूंजीवादी देश हो या समाजवादी व्यवस्था हो, 
अमीर राष्ट्र हो या गरीब सभी देशों के स्वास्थ्यकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता 
स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि शराब समाज को तबाह कर रही है और इस पर 
रोक लगनी चाहिए। इसके बावजूद शराब की शक्तिशाली लाबी किसी न 
किसी तरह निरंतर भ्रम पैदा करने की कोशिश करती रहती है। कभी वह यह 
प्रचार करवाती है कि शराब हृदय के लिए अच्छी है, तो कभी यह बयान देती 
है कि भाई, थोड़ी बहुत दारू पीने में कोई नुकसान नहीं है। जब यह लाबी 
शराब के पक्ष में कोई बात नहीं ढूंढ पाती है, तो भी इतना प्रचार करा ही देती 
है कि शराब चाहे कितनी भी बुरी हो, इस पर रोक लगाना व्यवहारिक नहीं 
है। यह तर्क भी दे दिया जाता है कि शराब उद्योग में लगे मजदूरों का रोजगार 
बचाना जरूरी है। यहां यह याद रखना चाहिए कि शराब के उद्योग में अनेक 
अरबपति व्यवसायी जुडे हुए हैं और शराब के पक्ष में प्रचार के लिए भी करोड़ों 
रूपये उपलब्ध हैं। तिस पर नशे की कमजोरी के शिकार हो चुके लोग स्वयं 
भी तरह-तरह से इसकी वकालत करने को तैयार रहते हैं ताकि अपने व्यसन 
का कोई औचित्य खोज सकें। 


शराब लाबी के दुष्प्रचार का सामना करने के लिए शराब के दुष्परिणामों , 
शराबंदी की जरूरत और नशा-विरोधी जनआंदोलनों की भूमिका पर स्पष्ट 
राय बनाना जरूरी है। जहां तक शराब के दुष्परिणामों का सवाल है तो उनकी 
सूची बहुत लंबी है। मिल्टन ने ठीक ही लिखा है कि संसार की सारी सेनाएं 
मिलकर इतने लोगों और संपत्ति को नष्ट नहीं करती, जितनी शराब पीने की 
आदत। 


पहले रवास्थ्य की बात करें। वैसे तो शराब का शरीर के अनेक अंगों पर 
प्रतिकूल असर पडता है, पर जिगर या लीवर को सबसे अधिक नुकसान 
पहुंचता है। जिगर का सूत्रण रोग विशेषकर शराब से नजदीकी तौर पर जुड़ा 
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|। हुआ है। गंभीर स्थिति में यह रोग जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसके लिए 
._ दवा उतनी असरदार नहीं, जितनी यह सलाह कि आरंभिक लक्षण (जैसे कि 
कमजोरी, भूख मर जाना, पेट की गड़बड़ी और जिगर के पास दर्द उठना) 
. दिखते ही शराब को सदा के लिए छोड़ दिया जाए। 


मांसपेशियों और हड्डियों को शराब कमजोर करती है। अल्सर की 
शिकायत तेजी से बढ़ने के पीछे शराब एक महत्वपूर्ण कारण है। अनेक तरह 
_ के केसर की संभावना शराब का सेवन करने वालों में बढ जाती है। शराब 
का मस्तिष्क पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे संतुलन बनाए रखने 
ओर चलने में, किसी बात को समझने और ठीक से बोलने में कठिनाई होती 
है। आगे चलकर याद रखने की क्षमता पर भी बहुत प्रतिकूल असर पड़ता हे। 

कुछ लेखकों ओर अन्य बुद्धिजीवियों में यह भ्रम प्रचलित हे कि लेखन 
ओर ऐसे ही अन्य रचनात्मक कार्यो के दोरान शराब पीने से कई बार बहुत 
बढ़िया या तेजी से काम हो जाता है। इसका जवाब उन्हें टाल्सटाय जैसे महान 
_ लेखक से प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इतना अधिक और इतना अच्छा लिखने 
वाले बहुत कम लेखक हुए हैं। टालस्टाय ने कहा है कि जब हम पूरे 
होश-हवास में लिखते हैं तो हम अपनी कमियों और संभावित गलतियों के 
प्रति सचेत होते हैं अत: धीरे-धीरे लिखते हैं पर उपयोगी ही लिखते हैं। जब 
नशा करते हैं तो कमियों ओर गलतियों को हम भूल जाते हैं तथा इस कारण 
कुछ तेजी भले ही आ जाती है पर उसमें त्रुटिपूर्ण लेखन की संभावना 
_ अधिक रहती है, सोच-समझ ओर तर्क का अभाव होता है। शराब का चलन 
महिलाओं में भी बढ़ रहा है। अत: यह जानना जरूरी है कि शराब के सेवन 
से स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्‍था में अधिक शराब पीने से 
नवजात शिशु के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 


इधर कुछ समय से यह भ्रम फैलाया गया है कि हृदय रोग को कम 
करने में शराब के सेवन से सहायता मिलती है। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य 
संगठन ने हाल ही में अपना स्पष्ट मत प्रकट किया है कि यह भ्रामक प्रचार 
व्यवसायिक हितों से अधिक प्रेरित है और इसमें वैज्ञानिक तथ्यों की भूमिका 
कम है। विश्व रवास्थ्य संगठन के प्रवक्ता डा. हैन्स एम्बलाद ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि थोडी मात्रा में शराब की वकालत करना भी अनुचित है। थोड़ी 
शराब का बहाना करते-करते लोग कब ज्यादा पीने लगते हैं , यह प्राय: पता 
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ही नहीं चलता है। अधिक शराब तो निश्चय ही हृदय के लिए हानिकारक हैं 
शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए तरह-तरह के तनाव उत्पन्न होते ही रहते हैः 
चाहे वे आर्थिक संकट के तनाव हों या आपसी संबंधों से उत्पन्न तनाव। तनार 
भरे जीवन का हृदय रोग से नजदीकी रिश्ता है, यह सभी जानते हैं। 


शराब एक व्यक्ति को तबाह नहीं करती पूरे परिवार को तबाह करती है 
नशे में पेसा डूबने के कारण कितने ही परिवारों के जरूरी खर्च रूक जाते है 
बच्चों को स्कूल से हटाने तक की नोबत आ जाती है और कई बार तो खेर्ल 
की जमीन तक बिक जाती है या नोकरी से निकाल दिया जाता है। शराब क 
सबसे बुरा असर तो महिलाओं और बच्चों को सहना पड़ता है। उन्हें कितर्न 
ही बार बिना वजह मारा-पीटा जाता है ओर उन्हें निरंतर तनाव में रहना पड़त 
है। शराब के कारण अपराधों में बहुत वृद्धि होती है। टालस्टाय ने लिखा है 
जब कोई आदमी नशे की हालत में नहीं होता, तो वेश्या के यहां जाने, चोर 
करने या किसी की हत्या करने में हिचकिचाता है तथा शर्म महसूस करता है 
परन्तु जो आदमी नशे की हालत में होता है वह इन कामों को करते हुए जर 
भी नहीं शर्माता। यही वजह है कि जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा और विवेक-बुद्धि 
के विरूद्ध कोई काम करना चाहता है, वह नशा पीकर अपने आपको मदहोश 
कर लेता है। अमरीका के आंकड़ों के अनुसार यहां पर हर वर्ष 0 लार 
अपराध शराब के नशे में होते हैं। इसी देश के आंकड़ों के अनुसार यहां ह 
20 मिनट में एक शराबी ड्राइवर सडक दुर्घटना में किसी की जान ले लेत् 
है। यहां हर वर्ष शराब के कारण अर्थव्यवस्था में 400 करोड डालर व 
उत्पादकता का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इन तथ्यों को ध्या 
में रखते हुए एल्ड्स हकक्‍्सले के ये शब्द उचित ही प्रतीत होते हैं, 'इतिहाः 
में अपने धर्म और समाज के लिए जितने लोग मरे हैं, उससे कहीं अधिः 
अपनी पीने की आदत से और अफीम खाने सो मरे हैं।' 


शराब की इन बुराईयों के बावजूद शराबबंदी के विरूद्ध यह तर्क दिर 
जाता है कि शराब उद्योग में लगे लोग बेरोजगार हो जायेंगे। यह तर्क देने वा; 
लोग भूल जाते हैं कि शराब पर लोगों का खर्च कम होगा तो खटद्यानन, सर्ब्ज 
फल, वस्त्र, पुर्तक आदि जरूरी ओर उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लोः 
की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इन सब उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन और व्याप 
का रोजगार अपने आप वढ़ेगा। शराव के कारखानों में वेसे भी प्राय: रवारश 
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कक लिए बहुत हानिकारक माहोल मजदूरों को मिलता है। शराब के कारखानों 
से प्रदूषण भी बहुत होता है, जिससे किसानों मछुआरों आदि के रोजगार की 
क्षति होती है ओर दूर-दूर तक दुर्गन्ध व गंदगी फेलती है सो अलग। अगर 
केवल रोजगार के लिए गलत, हानिकारक चीज को बढ़ाना है तो चोरी, 
 डकेती,, वेश्यावृत्ति, जुए को बढ़ाने की वकालत भी कल कोई कर सकता है। 


कुछ लोग शराब की वकालत इस आधार पर करते हैं कि इससे सरकार 
को आय होती है पर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण प्रदूषण , 
अपराधों ओर सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण सरकार को जो खर्च करना 
पड़ता है, वह शराब की आय से अधिक होता है। फिर यह तो कोई बात नहीं 
हुई कि सरकार अपनी आय की वृद्धि का वह साधन अपनाए, जिससे उसके 
अपने ही लोगों की तबाही हो। कुछ लोग कहते हैं कि शराब रोकने से पर्यटन 
- पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सवाल यह है कि हम किस तरह का पर्यटन वढाना 
_ चाहते हैं - सांस्कृतिक प्रदूषण वाला पर्यटन या सामाजिक गरिमा से जुड़ा 
_हुआ पर्यटन। शराब को रोकने से यह संभावना बढ़ती है कि हम पहले तरह 
के पर्यटन कलंक से मुक्ति पाएं तथा दूसरी तरह के पर्यटन को आगे बढाएं। 


जब यह स्पष्ट हो जाता है कि शराब पर रोक लगाना हर दृष्टि से 
उचित ओर सार्थक है, तो आगे सवाल यह उठता है कि शराबबंदी को सफल 
“कैसे बनाया जाए? इसका एक ही उत्तर हैं कि शराबबंदी को जितना एक जन 
आंदोलन का रूप दिया जाएगा, उतनी ही शराबबंदी सफल होगी। शराबबंदी 
या कोई भी समाज-सुधार का कार्य केवल सरकारी कार्रवाई से सफल नहीं 
हो सकता है। इस सच को लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी। 
सरकार अधिक से अधिक यह कर सकती है कि वह जनशक्ति को ऐसा 
- अनुकूल माहोल दें जिससे वह आगे आ सके। 


कुछ जगहों में शराबबंदी लागू हो गई हैं तो क्या अब जन-आंदोलनों की 

_ भूमिका समाप्त हो गई है। यह सरकार और आंदोलनों, दोनों की बहुत बड़ी 
भूल होगी यदि वे यह समझने लगें कि अब तो शराबबंदी की मांग मान ली 

गईं है ओर जन आंदोलनों की कोई जरूरत नहीं है। जन आंदोलन ने ही 

शराबबंदी संभव बनाया है और जन आंदोलन ही इसे सफल बना सकता है। 

लोगों को चाहिए कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए वे निरंतर सक्रिय 
'रहें और सरकार को भी चाहिए कि वह लोगों की सक्रिय भागीदारी का 
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स्वागत करें। 

अनेक गांवों में शराब विरोधी आंदोलनों के दौरान देखा गया __ 
जनशक्ति के उदय से ऐसा नैतिक माहौल बना, जिसमें अनेक पुराने शराबिः 
ने शराब न पीने की कसम खा ली। विशेषकर महिलाओं के त्याग ऑँ 
बलिदान की भावना से ऐसा नेतिक माहौल उत्पन्न हो सका था। इस नेति 
माहौल को बनाए रखना और इसे दूर-दूर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ९५ 
बुनियादी सवाल भी उठाने पड़ेंगे कि आखिर नशे की प्रवृत्ति पिछले कुछ ब 
में इतनी तेजी से क्‍यों बढ़ी है। इस पूरी प्रवृत्ति को ही रोकने के लिए कि 
तरह का सामाजिक व नेतिक माहोल बनाना जरूरी है। यदि ऐसे सवाल 
उठाए गए तो शराब की जगह अन्य नशीले पदार्थों का चलन बढ़ सकता. 


शराबबंदी की बहस पर खुलेपन की जरूरत है। अगर शराबबंदी के ब 
कुछ बुराईयां या समस्याएं भी वास्तव में सामने आ रही हैं (जेसे अवध शर 
का उत्पादन व तस्करी, वैकल्पिक नशों में वृद्धि आदि) तो उसे भी साः 
लाना चाहिए। छुपाने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। सामने आने से क 
से कम इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत महसूस होती है। जगह-जः 
पर वेज्ञानिक ढंग से विना किसी पक्षपात के सर्वेक्षण किए जाने चाहि 
जिससे पता चले कि शराबबंदी से पहले कैसी स्थिति थी, अब केसी स्थि 
है। शराबबंदी से अगर कोई समस्‍या बढी है तो उससे निपटने के लिए लो 
की राय क्‍या हे? 


दूसरे शब्दों में शराबबंदी से जुड़ी समस्याओं को सामने तो जरूर ल 
जाए पर इन समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से इस सार्थक आंदोलन 
और शराब लॉबी द्वारा करवाई गई आलोचना में बहुत फर्क है, क्योंकि दूर 
तरह की आलोचना तो बस यह चाहती है कि किसी तरह शराबबंदी के प्रय 
को बदनाम किया जाए। यदि शराबबंदी को जन-आंदोलन का रूप दिया ए 
और इससे जुडी समस्याओं को समय पर पहचान कर उनसे जन सहयोग 
निपटा जाए तो शराबबंदी को निश्चय ही स्थाई सफलता प्राप्त होगी। 

७ ७ ७ 


5. बेहतर स्वास्थ्य की तलाश में 
विश्व में रवारथ्य में कितना रुधार हुआ है, यह प्रश्न पूछने पर १ 
सबरो पहले तथ्य यही बताया जाता है कि पिछले तीन-चार दशकों में * 
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_ क्तर पर मनुष्य की ओसत आयु में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 4960 में 
व्यक्ति की अनुमानित आयु 50.2 वर्ष थी जबकि 994 में यह बढ़कर 
53.6 वर्ष तक पहुंच चुकी थी। यह एक उपलब्धि तो जरूर है पर इस पर 
. दो प्रश्न चिन्ह लगे हैं। 


पहली बात यह है कि मनुष्य पहले से ज्यादा तो जी रहा है, पर इस 
| के दौरान वह पहले से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीडित हो रहा 
_ है। ब्रिटेन के सामान्य परिवार सर्वेक्षणों में वर्ष 9972 और १988 में पूछा 
_ गया कि कितने लोगों को कोई दीर्घकालीन बीमारी है तो इसमें इन १6 वर्षों 
_ में 50% की वृद्धि पाई गई। एक अन्य प्रश्न यह पूछा गया कि पिछले दो 
 सप्ताहों में कोई गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या थी कि नहीं। इस प्रश्न का 
_ हा में उत्तर देने वालों में इस दोरान 75% की वृद्धि हुई। हमारे देश में भी 
_ प्राय: लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने की शिकायत करते रहते हैं ओर 
कहते हैं कि हवा ओर पानी की गंदगी तथा भोजन में शुद्धता के अभाव के 
. कारण यह हो रहा है। 

इतना ही नहीं पिछले कुछ वर्षो में विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था को संकट 
_ # डालने वाली कुछ ऐसी गंभीर समस्‍यायें सामने आई हैं जिससे लगता है कि 
बढ़ती हुई अनुमानित आयु की उपलब्धि भी अरिथर हो गई हैं। इराक व रूस 
._ जैसे कुछ महत्वपूर्ण देशों में तो पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित आयु में काफी 
+ कमी आई है। विश्व रवार्थ्य संगठन ने वर्ष 996 की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 
में कहा है कि हम छत की बीमारियों के विश्व संकट के कगार पर खड़े हैं। 
कोई देश उनसे सुरक्षित नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि जिन अनेक 
 जीवाणुनाशक दवाओं ने पहले छूत के रोगों पर, विशेषकर बच्चों को होने 
वाले रोगों पर, महत्वपूर्ण नियंत्रण दिलवाया था उनमें से अनेक तेजी से 
ही बेअसर हो रही हैं व उनके उतने विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जितने 
४] जरूरी हैं। पिछले 20 वर्षो में 30 नई बीमारियां आई हैं जिनसे दसियों 
* करोड़ों लोगों को खतरा उत्पन्न हुआ हेै। यह रिपोर्ट बताती है कि कई नई 
बीमारियां भविष्य में एडस जैसी विनाशलीला कर सकती हैं। इनमें से 
* अधिकतर नई वीमारियों के इलाज व नियंत्रण के असरदार उपाय उपलब्ध 
नहीं हैं। 


अनेक अन्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी हैं कि जलवायु के गर्म हाने, 
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ओजोन परत के पतले होने, तेजाबी वर्षा, वायु तथा जल प्रदूषण, खतरनाक 
उद्योगों के प्रसार, शहरी गंदगी में वृद्धि, तंग क्षेत्रों में सघन आबादियों की 
वृद्धि के कारंण या मिले जुले असर के कारण स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ 
सकती हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर व बहुत तेजी से यातायात (विशेषकर 
वायुयान द्वारा) तथा बहुत बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के कारण छूत की बीमारियां अधिक तेजी से फैल सकती हैं। 


कास्तव में स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी असरदार रोकथाम को ठीक 
से समझने के लिए टीकों और दवाओं की उपलब्धि से आगे विश्व की प्रमुख 
आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं पर नजर रखने की जरूरत है। इस समय 
विश्व में एक अरब से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं 
होती हैं। पर्याप्त स्वच्छ पीने का पानी, पर्याप्त व संतुलित भोजन, सर्दी-गर्मा 
से राहत देने वाली साफ रहने की जगह, कुछ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की 
उपलब्धि ये जरूरते भी। अरब से अधिक (संभवत: 2 अरब) लोगों को गरीबी, 
अन्याय व शोषण के कारण नहीं मिलती हैं तो इनके स्वास्थ्य की रक्षा केसे 
हो? आर्थिक मजडूरी के कारण प्राय: उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या 
खतरनाक रोजगार भी अपनाने पड़ते हैं। विश्व में नीचे के 20 प्रतिशत लोगों 
को विश्व की कुल आय का मात्र 4. प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध होता है। 
मानवीय विकास रिपोर्ट 4997 ने यह जानकारी देते हुए आगे बताया है कि 
पिछले लगभग १5 से 20 वर्षों में लगभग । अरब लोगों की आय काफी गिरी 
है व इनके जीवन स्तर में उससे भी अधिक गिरावट आई है जितनी कि 
4930 के आर्थिक संकट में औद्योगिक देशों में आई थी। 


जब विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बेहद गरीबी में रह रहा है, 
अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं व उसकी आर्थिक स्थिति के 
लिए नए संकट भी उत्पन्न हो रहे हैं, उस रिथिति में यह उम्मीद करना बेकार 
है कि केवल दवाओं व टीकों से विश्व में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर किया 
जा सकता है। गरीबी और विषमता को दूर करना दीर्घकालीन स्तर पर 
स्वास्थ्य सुधार के लिए जरूरी है। 


बिगड़ते स्वास्थ्य समस्याओं का एक दूसरा पक्ष यह है कि जिन लोगों में 
गरीबी दूर हो रही है व आर्थिक समृद्धि आ रही है, वे यदि सावधानी न बरतें 
तो उनमें एक अलग तरह की स्वास्थ्य समस्‍यायें उत्पन्न होने लगती हैं। पहली 
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समस्या खान-पान से जुडी है। प्राय: आर्थिक समृद्धि आने पर अधिक 
चिकनाहट (वसा) व अधिक चीनी वाले पदार्थों का खान-पान बढ़ता है व 
दूसरी ओर शारीरिक श्रम कम हो जाता है। ये दोनों प्रवृत्तियां जोर पकड़ने पर 
अनेक तरह की परेशान करने वाली और गंभीर स्वास्थ्य समस्‍यायें धीरे-धीरे 
उत्पन्न होती हैं जो बाद में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। बाजार में तैयार 
अधिक रसायनों, कृत्रिम रंगों व सदिग्ध उपयोगिता के खाद्य पदार्थों पर 
अधिक निर्भरता से ये समस्‍यायें और भी बढ़ जाती हैं। यदि तंबाकू, गुटका, 
सिगरेट व शराब का चलन भी आरंभ हो जाए या बढ जाए तो स्वास्थ्य 
बिगड़ने की रफ्तार भी उतनी ही तेज हो जाती है। 


हानिकारक वस्तुओं का उपयोग रोकने के स्थान पर आज समाज में इन 
वस्तुओं के विज्ञापन की खुली छूट है तथा लोगों को तरह-तरह से लालायित 
किया जाता है कि आप कृपया अपनी मेहनत की कमाई को शराब और 
सिगरेट आदि पर तबाह कर दो। तरह-तरह की अश्लील सामग्री के प्रसार में 
तो बहुत ही तेजी आई है जिससे उन्मुक्त यौन जीवन-शेली को बढ़ावा मिल 
रहा है। ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय विश्व में प्रतिदिन एड्स की 
6000 इन्फेक्शन हो रही हैं । 


उपभोकक्‍्तावाद और ऐ'न्द्रिक सुखों की अंधी दोड़ में मनुष्य को फंसा कर 
उसके लिए तरह-तरह के तनाव पैदा किए जा रहे हैं। मानसिक तनाव निरंतर 
एक बडी स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। कमजोर आर्थिक वर्ग में भी 
बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा का खतरा बढ़ाकर उन्हें तनाव और हताशा 
की ओर धकेला जा रहा है। तरह-तरह के दबावों से पारिवारिक व मानवीय 
संबंधों के विघटन से भी तनाव, हताशा अकेलेपन व अवसाद के केस तेजी 
से बढ रहे हैं। 


इधर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, उधर दवा उद्योग में भी मुनाफे की 
प्रवृत्तियां निरंतर जोर पकड़ रही हैं और चिकित्सा के व्यवसाय में भी यही 
स्थिति है। वर्ष 995 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में दवाओं की आपूर्ति और 
उपयोग पर एक अध्ययन डॉ. अनंत फड़के ने किया। इस अध्ययन के 
अनुसार दवाओं की पर्चियों पर डॉक्टरों द्वारा प्राय: ऐसी दवाएं लिखी जा रही 
हैं जिनकी उपयोगिता संदिग्ध है तथा इस प्रकार दवाओं पर होने वाला 63 
प्रतिशत खर्च बेकार जा रहा हैं| 
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वर्ष 4992 में ए.के.एम अनवर ने ढाका मेडिकल कालेज में एक 
अध्ययन किया जिसके अनुसार डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पर्चियों में से 79% 
पर्चियों में कम से कम एक गलती थी। दवा कंपनियों द्वारा आक्रामक बिक्री के 
तरीकों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया गया। 


वर्ष 988 में रेंड कारपोरेशन के एक अध्ययन ने बताया कि अमेरिका 
में एक वर्ष में होने वाली सर्जरी में से 25% अनावश्यक पाई गई हैं। इन 
अनावश्यक सर्जरियों पर 32 अरब डालर एक वर्ष में खर्च होते हैं। इसी 
अध्ययन के अनुसार बच्चे के जन्म के लिए किए गए ऑपरेशन में से 50% 
अनावश्यक पाए गए। 


अमेरीकन मेडिकल एसोशियन के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के 
अनुसार 50% कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ऐसी पाई गई जिनके बारे में 
कहा जा सकता है कि वे आवश्यक नहीं थीं या उनकी आवश्यकता संदिग्ध 
थी। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले ही आवश्यक दवाओं की सूची 
तैयार कर बता दिया था कि इस समय बाजार में जो तरह-तरह की दवाएं 
उपलब्ध हैं उनसे बहुत कम संख्या में सस्ती दवाओं से मूल आवश्यकताओं को 
आपूर्ति हो सकती हैं। पर इस सूची का तिरस्कार कर तरह-तरह की महगी 
पर संदिग्ध वास्तविक उपयोगिता की दवाओं को बाजार में लाने की प्रक्रिया 
जारी रही और जोर पकड़ती रही। इनमें से कई दवाओं को हानिकारक भी 
बताया गया व इन पर प्रतिबंध लगवाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लंबी 
लड़ाईयां लड़नी पडी। कई बार प्रतिबंध लगने के बाद भी वह दवा उसी या 
मिलते-जुलते रूप में बाजार में बिकती रही, इसके बावजूद कि सरकारी स्तर 
पर इस दवा का हानिकारक होना स्वीकार कर लिया गया था। दवा उद्योग में 
अनेक बदलाव हाल ही में ऐसे आए हैं जिनसे न कंवल कीमतें बहुत बढी हैं 
अपितु भविष्य में और 'भी तेजी से कीमतें बढ़ने की संभावना उत्पन्न हुई हैं, 
विशेषकर पेटेंट कानून बदलने के अंतराष्ट्रीय दबाव के संदर्भ में। 

बिगड़ते रवास्थ्य के विविध कारणों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य की 
बेहतरी के प्रयास को भी एक व्यापक आधार देना होगा। गरीबी और विषमता 
के विरूद्ध लडाई बहुत से लोगों के उचित स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। साथ 
ही स्वास्थ्य के अनुकूल जीवन-शैली का पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए, 
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_ विशेषकर इस बात का कि बिना अधिक खर्च किए स्वस्थ्य जीवन-शैली कैसे 
_ अपनाई जा सकती है। दवा उद्योग व चिकित्सा में मुनाफा हावी न हो सके 
इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतत प्रयास करने 
होंगे, उपयुक्त कानून बनाने होंगे व जनसाधारण को अपने अधिकारों के प्रति 
जागृत करना होगा। मानसिक तनाव के लिए जहां तनाव के अनेक विशिष्ट 
कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है, वहां जीवन के आध्यत्मिक आधार को 
मजबूत करने के भी व्यापक प्रयास होने चाहिए ताकि जीवन की गहरी समझ 
बनाते हुए अनेक कठिनाईयों को हम न केवल स्वयं झेल सके अपितु जीवन 
पथ के अन्य साथियों के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकें। 

अ ७ ७ ७ 
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भाग १0 
आखिर आप चाहते क्‍या हैं? 
4. एक नई विश्व व्यवस्था 


अन्याय और विषमता, शोषण और गरीबी तथा आधिपत्य के संबंधों 
विभिन्‍न रूप तो दुनिया में पहले भी थे, पर इनके कारण उत्पन्न संकट विष् 
में मानवीय जीवन व अन्य तरह के अस्तित्व को चुनौती देने लगेगा, यह स्थि 
पिछले कुछ दशकों में मनुष्य के इतिहास में पहली बार उत्पन्न हुई है। 


पहले जो युद्ध होते थे, वे कितने भी भयंकर हो उनमें मरने वालों 
संख्या अधिक सें अधिक लाखों में होती थी। अब यदि नभिकीय युद्ध होता 
तो उसमें करोड़ों की संख्या में लोग मर सकते हैं। पहले जो युद्ध होते ४ 
उनके परिणाम वहीं तक सीमित रहते थे जहां हमला होता था। अब विकिर 
के रूप में नाभिकीय शस्त्रों का जहर बहुत दूर तक पंहुच सकता है ओर अ 
वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर सकता है। उसका मनुष्य के अतिरिक्त अ 
जीव जंतुओं पर क्‍या असर पड़ेगा, उसकी दर्दनाक कहानी तो शायद अनक 
ही रह जाएगी। 


पहले पर्यावरण के विनाश की बात होती थी तो मुद्दा यह था की भू 
का उपजाऊपन कुछ कम हो जाएगा या कुछ वन और कट जायेंगे। अब व 
के एसिडीकरण या अम्लीकरण, जलवायु के स्थाई तौर पर बदलने, सूर्य | 
किरणों में (ओजोन परत लुप्त होने से) ही विनाशक क्षमता उत्पन्न हो 
सभ्यता की जनक अनेक महान नदियों के लुप्तप्राय होने, विशाल अंतह॑ 
सागरों में पनप रहे अनेक तरह के जीवन तक के लिये संकट उत्पन्न होने 
संभावना के कारण पर्यावरण के संकट ने अपनी एक व्यापकता और उग्रता 
ऐसा रूप ले लिया है जिसमें अस्तित्व को चुनौती देने की क्षमता है। ऊ 
जिन 575 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की चेतावनी की चर्चा की गई है, उन 
अनुसार वर्ष 2700 तक जीवन के विविध रूपों की लगभग एक ति| 
प्रजातियां लुप्त होने की परिस्थितियां बन रही है। 
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. प्लूटोनियम - 238 का कहर 


प्लूटोनियम 238 एक विशेष तरह का प्लूटोनियम है जो अणुबमों में 
उपयोग होने वाले प्लूटोनियम से 280 गुणा अधिक रेडियोधर्मी है। डा. 
हेलन केल्डीकाट नामक एक विशेषज्ञ के अनुसार केवल एक पांऊड प्लूटोनियम 
238 को यदि पूरे विश्व में बराबर बिखेर दिया जाए तो इससे सभी लोगों 

द में फेफड़े के केंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। 


द वर्ष 964 में एक उपग्रह में 2 पांऊड प्लूटोनियम-238 रखा गया 
| था। वायुमंडल में दुबारा प्रवेश करते समय यह उपग्रह दुर्घटनाग्रस्त हो गया 


व इसमें बचा प्लूटोनियम वाष्पीकृत हो गया। इस समय तक हमारे पर्यावरण 
में इस प्लूटोनिमय के अवशेष हैं जो केंसर बढ़ा रहे है। 


वर्ष 970 में अपोलो-3 अंतरिक्ष यान का 8.3 पांऊड प्लूटोनियम 
प्रशान्‍्तत महासागर में गिर गया, ओर इसने महासागर की गहराईयों में 
पहुंचकर वहां कितना विनाश किया, यह आज तक पता नहीं है। 


वर्ष 989 में गेलीलियो अंतरिक्ष यान को वृहस्पतिग्रह की ओर भेजा 

। गया, व इसकी बिजली के लिये इसमें 50 पांऊड प्लूटोनियम 238 रखा 
* गया। जिस तकनीक से इसे बृहस्पति की ओर भेजा गया, उसमें इस यान 
| के पृथ्वी के वायुमंडल में पुन: प्रवेश करने ओर दुर्घटनाग्रस्त होने का काफी 
खतरा था। 


कैसिनी अंतरिक्ष यान परियोजना 340 करोड़ डालर क॑ बजट पर 

शनि ग्रह की ओर एक अंतरिक्ष यान भेजने की एक परियोजना है। केसिनी 
| अंतरिक्ष यान चार वर्षों तक इस ग्रह के चक्‍कर लगाकर तरह-तरह की 
द वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करेगा। इस दोरान इस यान को जितनी बिजली 
| की जरूरत होगी इसकी पूर्ति के लिए इसमें 72 पांऊड प्लूटोनियम-23 8 
| रखा गया है। 


वर्ष 997 में छोडे गये इस अंतरिक्ष यान के लिए अगस्त 999 
का समय बहुत नाजुक होगा। अंतरिक्ष गति प्राप्त करने के लिए इस समय 
यह यान धरती की सतह से मात्र 32 मील की ऊंचाई से 42300 मील 
प्रति घंटे की रफ्तार में गुजरेगा। इस दौरान यदि गलती से पृथ्वी के 
वायुमंडल में इसका पुन: प्रवेश हुआ दुनिया के लगभग लोगों के लिए 
विकिरण का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पिटसबर्ग विश्वविद्यालय के 


. | विशेषज्ञ डा. अर्नैस्ट स्टर्नग्लास के अनुसार इससे 3 से 4 करोड़ लोगों की 


मौत हो सकती है। 
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यदि आधुनिक विध्वंसक शस्त्रों से होने वाले युद्ध, विशेषकर नाभिकी 4 
युद्ध, तथा विभिन्‍न तरह के पर्यावरणीय संकट के मिले-जुले असर को देख 
जाए तो अनेक तरह के जीवन के अस्तित्व मात्र के संकट में होने की संभावन 
कोई अतिश्योक्ति नहीं लगेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका वायु सेना द्वारा लगाय् 
गये एक अनुमान के अनुसार (देखिये स्टेटसमेन 22 जून, 998 ) भारत ओः 
पाकिस्तान के बीच नाभिकीय युद्ध हुआ तो केवल पहले एक घंटे में 460 
लाख लोगों की मोत की संभावना है। 

अस्तित्व के संकट की इस स्थिति तक आखिर हम क्‍यों पंहुचे? विज्ञान 
व तकनीक में तेज प्रगति का उपयोग तो मनुष्य व सब जीव-जन्तुओं के 
भलाई के लिए होना चाहिए था, पर यह संभव बनाने के लिए विज्ञान के साश् 
मानवीय संबंधों में, मानव व प्रकृति के संवंधों में भी बुनियादी सुधार जरूर 
था। इस महत्वपूर्ण वात को तो मनुष्य ने भुला दिला, या यह कहना शायत् 
अधिक उचित होगा कि जो शक्तिशाली संकीर्ण स्वार्थ मनुष्यों पर हावी थे 
उन्होंने इसे उपेक्षित कर दिया क्‍योंकि वे अपना आधिपत्य वनाये रखना चाहत् 
थे। अगर आधिपत्य व अन्याय को हटाकर विज्ञान की तेज प्रगति होती त 
निश्चय ही इसरो सभी मनुष्यों का बहुत भला होता पर जब आधिपत्य बनाय 
रखते हुए विज्ञान ने तेज प्रगति की तो युद्ध को अधिक विध्वंसक बनाने के 
गति व कुछ लोगों की विलासिता के लिए धरती के संसाधनों की लूट ओः 
हवा, पानी जैसे जीवन के मूल स्रोतों पर दबाव की गति भी बहुत तीव्र हो गई 

आधिपत्य , अन्याय व विषमता बने रहने के कारण विज्ञान व तकनीर्क 
की प्रगति ने अधिक शक्ति उन हाथों में दी जो संकीर्ण स्वार्थों से ग्रस्त 2 
ओर जिनकी रूचि अपनी विलासिता भरी जीवन-शैली को बनाये रखने में 
उसे ओर भव्य बनाने में तथा इस जीवन शैली को सुरक्षित बनाने के लि 
अधिक से अधिक विध्वंसक हथियार एकत्र करने में थी। अत: विषमता बढर्त 
गई , चंद लोगों की भव्यता बढ़ती गई , विध्वंसक अस्त्र बढ़ते गये, पर्यावरण 
का विनाश बढ़ता गया व विज्ञान का दुरूपयोग बढ़ता गया। 


द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध समाप्त होने के अंतिम दोर में था कि विन 
किसी खास वजह के, केवल विश्व की अपनी दादागिरी का एलान करने व 
लिए एक ऐसे देश जापान पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अणु बम गिरा दिः 
जिसका समर्पण (विशेषकर उसके मित्रों इटली व जर्मनी की पराजय के बाद 


पहले से निश्चित हो चुका था। 


._ लोगों के जीवन को लील कर द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ ही 
| कि कोरिया युद्ध लाखों जीवनों की आहुति लेने आरंभ हो गया। कोरिया 
द्व॒ समाप्त होते-होते विश्व शीत युद्ध की गिरफ्त में आ चुका था। इस शीत 


किस हद तक बढ़ा है विकिरण का खतरा 
हाल ही में यूरोप में कछ जगहों पर इस वात कीं 

स्वीकृति मिल गई है कि अणु नामिकीय विद्युतत संयंत्रों के आसपास 
एकत्र हो रहे रेडियोधर्मिता युक्त अवशेषों का उपयोग अनेक 
उपभोक्‍ता वस्तुओं के निर्माण में किया जाए। 

सयुक्‍त राज्य अमेरिका से तो ऐसे समाचार भी मिले है 
कि रेडियोधर्मिता युक्त अवशेषों का प्रयोग खाद के रूप में किया 
जाए या इसे खाद में मिला दिया जाए। 

विकिरण के असर पर एक विख्यात अनुसंधानकर्त्ता डा. 
क्रिस बुसवी ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि कंसर की 
दर में वृद्धि का एक प्रमुख कारण वायुमडल में किये गये नाभिकीय 
परीक्षण है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह दुष्परिणाम खुले रूप में 
कुछ वर्षों के बाद सामने आता है, अत: कारण ओर परिणाम क॑ 
बीच संबंध स्थापित करना कठिन होता है। उनके अनुसंधान से 
पता चला कि यह खतरा अधिक वर्षा के इलाकों में अधिक है। इस 
अनुसधान का सबसे दर्दनाक पक्ष यह है कि महिलाओं के स्तनों 
पर भी विकिरण का दुष्परिणाम पड़ा जिसके कारण वायुमंडलीय 
नाभिकीय विस्फोटों के आसपास रहने वाली महिलाओं में स्तन का 
कंसर हुआ और उनका दूघ पीने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ा 
और कुछ बच्चों की मोत हुई। 


द्ध के दौरान कई बार विश्व नाभिकीय युद्ध के कगार पर आ गया और इसे 
भारी दुनिया की खुशकिस्मती ही समझिये कि किसी तरह यह नाभिकीय 
द्व टलता गया। महाशक्तियों की नाभिकीय शस्त्रों की भिडन्त तो नहीं हुई 
र एक दूसरे के असर को थामने के नाम पर उन्होंने तीसरी दुनिया में कई 
! पर युद्ध भड़का दिये जिनमें वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक 
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संभवत: एक करोड़ लोग मारे गये। 


फिर एक लंबे और महंगे इंतजार के बाद शीत युद्ध के बादल ह्टेः 
थे कि खाडी के युद्ध ने कुछ ही दिनों में लगभग डेढ़ लाख लोगों का जी 
भी हड़प लिया। उसके बाद और भी कितनी ही जगह आधुनिक शस्त्रों के यु 
ने भयानक तबाही की। 


नाभिकीय युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ है। पांच प्रमुख शक्तिओं 
अतिरिक्त इजराईल, भारत व पाकिस्तान के पास भी अब नाभिकीय हथि 
है। दक्षिण एशिया पर नाभिकीय हथियारों का गहरा संकट मंडरा रहा है। न 
(॥६४59/४ ) की कैसिनी परियोजना में अंतरिक्ष यान के दुर्घनाग्रस्त होने 
यूरेनियम-23 8 यदि पृथ्वी पर गिरा तो इस एक दुर्घटना में हीं 3 करोड़ 
मौतें होने की संभावना विशेषज्ञों ने स्वीकार की है। 


विध्वंसक हथियारों, विशेषकर नाभिकीय हथियारों के जखीरे दुनिय 
खडी करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुछ अधिक शक्तिशाली देशों और 
की हथियार कंपनियों की है। जो पांच देश सबसे खतरनाक हथियारों 
उत्पादन और निर्यात करते है, वही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद 
सदस्य हैं और विश्व शान्ति के लिए ऐसा कोई काम नहीं होने देते है 
उनके रवार्थ के विरूद्ध हो। 

पर्यावरण विनाश की सबसे अधिक जिम्मेदारी निश्चय ही सबसे अ 
और विलासितापूर्ण जीवन शैली वाले देशों की है। पर वे इसे पर्यावरण सर 
के हित में बदलने से कोसों दूर है। ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन र 
अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, पर इस उत्सर्जन को प्रति 
वैज्ञानिकों की सलाह के अनुकूल कम करने की राह में सबसे बड़ा बाधक 
देश बना हुआ है। 


इस तरह जहां एक ओर विश्व पर अस्तित्व का संकट छाया है वहां 
ओर विश्व के कर्त्ता-धर्त्ता, साधन संपन्न देश व वर्ग इस सबसे बडी चुनौती की 
से आंखे मूंद कर केवल अपने स्वार्थ को बचाने की दृष्टि से निर्णय ले रहे हैं। 
पर्यावरण की नीतियां हो या शान्ति की संधिया या विश्व स्तर के आर्थिक सम 
हर जगह अपना दबदबा बनाये रखने और बढ़ाने की फिक्र ही उन्हें हो 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण"के लिए पहले जो गेट नामक संस्था थी, वह भी . 
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देशों की तरफदारी की ही थी, पर उसकी जगह जो विश्व व्यापार संगठन बना, 
वह तो अमीर देशों के हितों का और भी बड़ा संरक्षक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 
और तेज व बिना रोक-टोक के प्रयास की तैयारियां चल रही है। आर्थिक शक्ति 
व आय का केन्द्रीकरण बढ़ रहा है। 


स्पष्ट है कि जिनके हाथ में दुनिया की बागडोर है वे इस विश्व को 
बचाने में, अस्तित्व के संकट को हल करने में नाकामयाब सिद्ध हो चुके हैं। 
यदि विश्व स्तर पर पर्यावरण का संकट हल करना है, नाभिकीय हथियारों के 
जखीरे से मुक्ति पानी है, सब लोगों की रोजी-रोटी की संतोषजनक व्यवरथा 
करनी है तो विश्व के वर्तमान विषमता वाले ढांचे को समाप्त कर हमें एक नई 
विश्व सरकार की ओर बढ़ना होगा जिसमें सब-लोग समान हो और सब लोगों 
को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। 


कल्पना कीजिये कि लगभग 600 करोड़ की आबादी वाला विश्व 
लगभग 2 करोड की जनसंख्या वाली 300 इकाईयों में बंटा हो जो पूरी तरह 
विश्व बंधुत्व के आधार पर बिना किसी सेना और हथियारों के रहें। हर इकाई 
अपनी लोकतांत्रिक सरकार चुने व विश्व स्तर की सरकार के लिए प्रतिनिधि 
भी चुने। प्रति व्यक्ति एक वोट के आधार-पर चुनी गई केवल इस विश्व 
सरकार को ही बड़े हथियार व सेना रखने का अधिकार हो ताकि वह किन्ही 
दो इकाईयों के झगड़ों में जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर 
सके। हर इकाई को लोकतंत्र, सादगी व समता के मूल्यों के आधार पर अपनी 
व्यवस्था चलाने की स्वतंत्रता हो। सादगी के मानदंड पर्यावरण की सुरक्षा, 
क्षेत्र की जलवायु आदि के आधार पर तैयार किये जायें। 


जिस तरह विश्व आज विभाजित है, वह उपनिवेशवाद के दौरान 
अपनाई गई अनेक घृणित व हिंसक चालों पर आधारित है। जिनमें भाई को 
भाई के विरूद्ध खूब लड़ाया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, 
अफ्रीका के अनेक देशों का विभाजन इसी तरह हुआ। अमरीकी व आस्ट्रेलिया 
महाद्वीपों के कुछ बडे क्षेत्रों में तो मूल निवासियों का नामोनिशान मिटा दिया 
गया। अत: इस तरह की दुनिया के रथान पर हम समता, सादगी पर्यावरणीय 
सुरक्षा, विश्व बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ सकें, यही प्रयास 
करना चाहिए। 


2. हम क्‍या चाहते हैं 


हम नहीं चाहते आजीविका को छीनना 
एक इंसान का दूसरे को लूटना 
दोलतों के वास्ते दरिद्रों को कूटना 
लूटमार, अत्याचार, हम नहीं चाहते। 


हां, हम जरूर चाहते हैं मजदूर का मुस्कराना 
किसान का अपनी फसल देखकर खिल जाना 
हर झोंपडी , हर गांव में बच्चों का खिलखिलाना 
विषमता को दूर करना हम जरूर चाहते | 


हम नहीं चाहते जाति भेद रंग भेद। 
बेटियों के जन्म पर प्रकट होता दुख-खेद 
इस तरह के भेदभाव जो समाज में है करते छेद 
इंसानियत का ऐसा अपमान हम नहीं चाहते। 


हां, आज हम मांग रहे हर किसी की समानता 
वेटी को अवसर मिले वो तय करे हर रास्ता 
शूद्र भी शिखर छए उसे मिल सके ये मान्यता 
काले रंग को कृष्ण का सम्मान मिले ये हम चाहते। 


हम नहीं चाहते हैं पडोसियों से रूठना 
एक ही परिवार में दीवारों का खींचना 
मजहबों के नाम पर किसी के घर को रोंदना 
किसी के दिल को तोड़ना हम नहीं चाहते। 


हां हम जरूर चाहते हैं टूटे दिलों को जोड़ना 
व हम वेर की हर दीवार को तोड़ना 
भटके हुए हर कारवां को प्यार की गली में मोडना 
भजनों में कव्वाली की मिठास घोलना हम चाहते। 


हम नहीं चाहते धरा पर गिरे कोई कहर 
देखिए हवा पानी में फेल रहे कितने जहर 
बीमारियों, आपदाओं की ये बढती लहर 
आबोहवा का ये प्रदूषण हम नहीं चाहते। 


| 
। 
$ 


हां, हम जरूर चाहते हैं कोयलों का कूकना 
मृग शावक का विचरना , दन-बालिका से खेलना 
चरवाहों की बांसुरी पर टहनियों का झूमना 
मुक्त नदी की खेल ठिठोली देखना हम चाहते। 


हम नहीं चाहते मूक प्राणियों पर अत्याचार 
विलासिता ऐसी करे , हो पशु पक्षियों में हाहाकार 
वो केसा विकास जहां पशुओं से हो मारामार 
शक्ति का ऐसा दुरूपयोग हम नहीं चाहते। 


हां हम चाहते हैं करूणा का ऐसा विस्तार 
इंसान तो इंसान है हर जीव को मिले प्यार 
हर प्राणी को धरा पर रहने का हो अधिकार 
हर खेत में बेल का सत्कार करना चाहते। 


हम नहीं चाहते की युद्ध से अब हो विनाश 
अणु बम की गर्जना जो कहती है बस नाश-नाश 
धरती पर सन्‍नाटा हो और रो रहा हो आकाश 
नहीं, नहीं ऐसी तबाही हम नहीं चाहते। 


हम तो बस ये चाहते हैं एक छोटा सा चमन हो 
काई हुकूमत न करे हर इंसान को अमन हो 
सादगी सच्चाई की जहां बहती पवन हो 
ऐसे सुंदर रास्ते का हमसफर हम चाहते। 


॥/3 


क्या यह पुस्तक 
आपको अच्छी लगी? 


. तो आप धरती-मां के नियमित ग्राहक अवश्य 
बने ताकि आपको इस लेखक की नवीनतम 
... पुस्तकें-पुस्तिकाएं नियमित मिलती रहें। 
विस्तृत जानकारी के लिए देखें पुस्तक के 
कवर का भीतरी हिस्सा क्‍ 


| 
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क्या है यह सूचना का अधिकार ? 
क्या इसका कुछ फायदा आम आदमी को होगा? 
कौन है जो इस अधिकार में ब्राधक है? 
क्या हो रहा है हमारे आस-पास? 
क्या कहीं पर यह अधिकार जनता तक पहुंच पाया है? 


| 

्ं 

| 

है 

| 

£ 

घ 

| 

क्या कर रही है सरकार ? + 
केसे हुई प्रेस कवरेज ? । 
जानिए और पढ़िए “ 

| 

| 

हि 

| 


आर- पार 


चूचना के जन-अधिकार का बुलेटिन__ ) 


3 < छ&#ंरऊं& >> 5 >> 


सम्पर्क करें :- भारत डोगरा (सम्पादक) 
सी-27, रक्षा कुज, पश्चिम विहार, नई विलली-770063 


वर्ष 7997 के आर-पार के सभी अंक व कुछ जरूरी 
दस्तावेज - सजिल्द डाक खर्च सहित उपलब्ध है। 
अपना आदेश 'सोशल चेंज पेपर्स ” के नाम भेजे। 


॥ 
४ 
। 
धर 
| 
हि 
| 
| 
! 
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लेखक के बारे में 


॥] ध 
] "ु 
" भारत डोगरा ने मुख्य रूप से विकास की नई " 
| परिभाषा बनाने के वारे में लिखा है। अनेक गांवों, | 
|  बरितियों ओर आंदोलन स्थलों में जाकर वहां से रपट " 
। भेजी है। समय की मांग के अनुसार सांप्रदायिकता व | 
॥ आरक्षण आदि विषयों पर भी लिखा है। लगभग 3000 ॥ 
न्‍ लेख व 400 पुस्तकें/पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं। इस द 
| कार्य के लिए कुछ पुरस्कार व उससे अधिक महत्वपूर्ण | 
| बहुत से लोगों का प्यार मिला है। यह कार्य अनेक मित्रों, . ॥ 
शुभचिंतकों , सामाजिक कार्यकर्त्ताओं व परिवार के सहयोग " 
| के विना हो ही नहीं सकता था, इसके लिए उन सभी | 
| का बहुत-बहुत धन्यवाद। । 
ह एन० एफ० एस० इंडिया (न्यूज फ्राम फील्डस | 
| एंड स्‍लमस इन इंडिया) नामक फीचर सर्विस का | 
| संपादन जिसके अंतर्गत नियमित लेख भेजे जाते हैं।.| 
" पिछले एक वर्ष से लेखक द्वारा सूचना के. # 
| अधिकार के द्वैमासिक बुलेटिन “आर-पार' का संपादन । 
ह भींहों रहा हैं। | 
॥ 
| प 
; ॥ 
|] ॥ 
| ॥ 
| द 
ई ्् 


पता - भारत डोगरा, सी-27, रक्षा कुंज, पश्चिम 
विहार, नई दिल्‍ली-4400 63 
देरभाष---5:575 3903 


च्घः पर्यावरण और 
समाज कल्याण 
का विश्वकोष 
भारत और विश्व स्तर 
की जानकारी 
आरक॑षक जिलल्‍्द और छपाई 


है 


264 पृष्ठ, मूल्य 20 रूपये 


इसी लेखक की कुछ अन्य पुस्तक-पुस्तिकायें 

अनेक धर्मों से बना महान देश, मूल्य 3 रुपये, फृ्ठ 6 

शहीद शंकर गुहा नियोगी ओर छत्तीसगढ़ का जन आंदोलन 32 पृष्ठ, 5 रूपये 

राष्ट्रीय एकता पर दस पोस्टर, मूल्य 20 रुपये 

सांप्रदायिक प्रचार का जवाब, मूल्य 8 रुपये, पेज 24 

विकास ओर विषमता, मूल्य 40 रुपये, पेज 80 

ग्रामीण महिलाओं ने शराब माफिया को कैसे हराया, मूल्य 0 रुपये, पेज 24 

वन-नीति ओर वनवासी, मूल्य 6 रुपये, पेज 6 

बडे बांध विस्थापन और पर्यावरण मूल्य 0 रुपये, पेज 24 

राजस्थान-एक साझा संघर्ष (मजदूर किसान शक्ति सगंठन)-6 पृष्ठ, 6 रुपये 
. डा० आर» एच» रिछारिया - एक महान कषि वैज्ञानिक - 32 पृष्ठ, 0 रुपये 

वन, वन्य जीव ओर वनवासी 32 पृष्ठ, 5 रुपये 


नोट:- चेक/ड्राफ्ट/मनीआर्डर, “सोशल चेंज पेपर्स' के नाम से भेजें। 


सम्पर्क करें 
मधु डोगरा, सी-27, रक्षा कंज, पश्चिम विहार, नई दिलली-00 63 
फोन : 5575303 


गुड. (४0 जे चने 


ब्वण... जय: ६७ 6089 €< ) (७ (7 


दम शक ह 


पुस्तक व भीडिया क्षेत्र मे. 


मधु व भारत डोगरा के कुछ प्रयास 


धरती मां :- एन.एफ .एस. इंडिया - 
दुनिया के दुख दर्द को कम करने के लिये रास्ते की _ 
पहचान बनाने वाली पत्रिका जो अब नये रंग रूप में वर्ष 

में चार बार आप तक पहुंचती है। डाक खर्च सहित वार्षिक _ 
शुल्क 250/-रुपये एन.एफ .एस इंडिया के नाम से भेजें। _ 


लघु पुस्तकालय योजना| :- 000० रुपये में... 
हिन्दी की चुनी हुई श्रेष्ठ 400 पुस्तकें व पुस्तिकाओं का _ 
सेट गांवो व बस्तियों में नये पुस्तकालय आरंभ करने के 
लिये विशेष उपयोगी। 


प्रेस क्लिपिंग सर्विस :- विकास, पर्यावरण ._ 
समाज-कल्याण आदि के 45 महत्वपूर्ण विषयों पर हिन्दी 
व अंग्रेजी में उपलब्ध प्रैस क्लिपिंग सर्विस। द 


विकास, पर्यावरण व समाज कल्याण 


के विश्वकोष के साथ हिन्दी व अंग्रेजी हमारी 64 
अन्य पुस्तक-पुस्तिकायें। 


लेखों व रिपोर्टो की नियमित उपलब्धि, विशेषकर 


छोटे समाचार पत्रों के लिये। 


इन सब विषयों पर आप हमसे विस्तृत जानकारी मंगा सकते है 


